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 किसी  नाम  पर  अंकित  यह  चिह्न  इस  बात  का  द्योतक  है  कि

 को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था  |
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 क्या  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 ४५  Pauw  को  लोक-सभा  द्वारा  संकल्प  स्वीकार  किये  जाने  केਂ  बाद  से  सैनिक

 व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  देनें  के  लिये  कितने  नये  राइफल  शूटिंग  क्लबों  की  स्थापना  की  गई  है

 किस  राज्य  में  ऐसे
 सब

 से  अधिक  क्लब  हैं  ;  और

 नेपाल  राइफल  एसोसियेशन  ने  राइफल  शुटिंग  क्लबों  के  विकास  के  लिये  जो  योजना

 दी  थी  क्या  उसे  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ?

 1
 गह-कार्यो  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ate  .  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही  शर  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी

 )  जी  नही ं।

 श्री स०  चे  सामन्त  :  क्या  असैनिक  लोगों  के  प्रशिक्षण  अब  तक  कोई  व्यवस्था

 की  गई  है
 ?

 श्री  दातार :  कई  राज्यों में
 की  जा

 रही
 है  और

 कुछ  क्लबों  की  स्थापना  भी  की  गई है  at  पास  पुरी  जानकारी  नहीं है  ।  री झरा  जाने  के  बाद  एक  विवरण

 wat  पटल  भड़  vl  ला  जायेगा  ।

 tra wf

 OL?

 408  (Ai)
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 श्री  स०  ह ०
 साम
 सामन्त :  इस  संकल्प के  स्वीकृत  होने  के के  बाद  से  aa  किस  प्रकार  का  प्रोत्साहन

 श्र  सुविधायें  प्रदान  की  जा  रही  हैं
 ?

 Tait  दातार
 :

 उन्हें  कई  प्रकार  की  सुविधायें  दी  जाने  वाली  हैं
 ।

 पुलिस  या  सैनिक  भ्र धि कारियों

 को  सेवार  oe  संपत्  जर  सी  जायेंगी  ४  ने  ad  ewe  मी  पुलिस  से  ले  सक  कईं  eT

 बातों  की  भी  उन  को  अ्रनमति  दी  जाती  है  ।

 को हुये  सबोध  हंसना  :  क्या  सरकार  कम  से  कम  सीमावर्ती  क्षेत्रों  पुलिस थ

 यह  हिदायत  दे  देगी  कि  वे  सभी  सैनिक  व्यक्तियों  को  राइफल  चलाना  सिखा  दें
 ?

 श्री  दातार  :  इन  विभिन्न  क्लबों  की  स्थापना  के  बाद  भी  यदि  मांग  रही  तो  इस  इन  पर

 विचार  किया  जायगा  ।  सरकार  इस  बात  के  लिये  बहुत  उत्सुक  है  कि  श्र  भी  राइफल  क्लबों  की

 स्थापना  की  जाये  कौर  यथासंभव  अ्रधिक  से  अघिक  लोगों  को  प्रशिक्षण  जाय  ।

 श्री  सुबोध  हंसदा  :  सीमावर्ती क्षेत्रों  का  कया

 श्री  दातार  :  इस  get  पर  भी  विचार  किया  जायगा  ।

 मं
 ०

 कृष्ण

 तसी

 क  ey

 हेज  दलियार  भात  कातो  हैं  का उन  pat af ,  at  डन  क्लबों  ह  कय  जर े  सक  देन  ah  ame  ह

 fart  दातार  :  माननीय  सदस्य  ने  जिस  प्रकार  की  व्यवस्था  कां  aa  किया  है  इस  प्रकार

 की  तो  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  उन्हें  विभिन्न  रियायतें  दी  जाती  हैं  a  जब  इन  क्लबों  को  मान्यता

 प्रदान  कर  दी  जाती  है  तब  इन  को  ये  राइफलें  प्राप्त  करने  में  सहायता  मिल  सकती  है

 प्री  विद्याचरण  दावा  क्या  केन्द्रीय  सरकार  नें  फ्लाइंग  क्लबों  की  तरह  ही  रा  सरकारों

 से  इन  राइफल  क्लबों  को  प्रदान  करने  के  लिये  कहा  है
 ?

 दातार  :  जी  ने  उन  से  इन  क्लबों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये
 a दद्

 श्री  चे०  रा०  पट्टा भि रामन  क्या  सरकार  ने  हमारे  सीमावर्ती  विवादों  को  विशेष  रूप  से

 ध्यान  में  रखते  हुए  राज्यों  से  इस  मामले
 में

 शीघ्रता
 करने  को  कहा है  ?

 श्री  दातार
 :  हम  ने  राज्यों  के  सभी  भागों  में  ऐसे  क्लबों  की  स्थापना  में  शीघ्रता  करने  पर

 जोर  दिया  है  ।

 श्री  पद्य  देव
 :  क्या  स  रकार  इस  बात थम

 कर
 रही  है  कि

 जहां  तक  सरकारी
 चारियों का  सब  के  लिये  घोषित की  जाय  ?

 att  दातार  :  यह  तो
 नीति

 विषयक  बड़ा  व्यापक  yea  है  ।

 मूल  wast  में
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 mer  fara  निगम

 ‘ei  gare  सदा

 TFLLER.  4  थ्री  स०  चल  सामन्त  :

 श्री  रा०  च०  माझी  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  नई  दिल्‍ली  में  औद्योगिक  वित्त  निगम  का  भवन  बनाने  के  लिये  खरीदी

 गई  भूमि  को  बेच  देने  में  हुई  हानि  के  कारणों  की  जांच  की  है  ;

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  a

 इस  हानि  के  लिये  कौन  उत्तरदायी  है
 ?

 उपमंत्री  तारकेइवरी  :  लोक-लेखा  समिति  के  कहने  पर  इस

 मामले  की  छानबीन  की  जा  रही  हैं  ।

 जा  सकता है  । शौर
 .  जांच  पूरी  हो  जाने  के  बाद  ही  इन  का

 सुबोध  हंसना
 :

 यह  जांच  कब  चलेगी
 ?

 pattaratt  तारकेदवरी  सिन्हा
 :

 और  at
 जांच

 के  लिये
 लोक-लेखा  समिति  की  बैठक  २६

 १९५८  को  ही  हुई  थी  कौर  उन्हों  ने  स्पष्टीकरण  मांगा  है  ।  वह  उन्हें  भेजा  जा  रहा

 इस  के  बाद  उस  पर  विचार  किया  जायगा  |

 श्री  सुबोध  हंसना
 :

 कुल  कितनी
 हानि

 हुई  है  !

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :  निगम  को  कुल  १,£८,४६६  रुपये  का  घाटा हुआ  है

 |

 श्री  स०  चं०
 सामन्त

 :
 क्या  इस  मामले  में  कोई  विभागीय  जांच  की  गई  थी

 ?

 तारकेदवरी  सिन्हा
 :

 लोक-लेखा  समिति  ने  इस  बात  की  कौर  सरकार  का  ध्यान

 श्राकृष्ट  किया  था  ।  बात  यह  थी  कि  इस  के  भार साधक  डाइरेक्टरगण  निगम  की  नौकरी  छोड़  चुके

 थे  ।  इसलिये  इस  मामले  में  किसी  को  उत्तरदायी  ठहराना  कुछ  कठिन  था

 महोदय  :  क्या  कोई  विभागीय  जांच  की  गई  थी  ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 जब  लोक-लेखा  समिति  ने  यह  बात  बताई  थी  तो  विभागीय  जांच

 की  गई  थी
 ।

 लेकिन  लोक-लेखा  समिति  इस  जांच  से  संतुष्ट  नहीं  हुई  सनौर  वह  चाहती  थी  कि  कुछ  aA

 कारियों  को  इस  के  लिय  उत्तरदायी  ठहराया  जाय  ।  क्योंकि  अधिकांश  अधिकारीगण  निगम  की

 नौकरी  छोड़  चूके  हैं  इसलिये  किसी  को  उत्तरदायी  ठहराना  कठिन  है  ।

 को  भी
 सकता  ह्

 सनम  मे
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 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  वे  नौकरी छोड़  चुके  हैं
 ।

 इसलिये  किसी  को  उत्तरदायी ठहराना

 था  ।  मैं  यह  नहीं  कहती  कि  वे  जाये  नहीं  या  कि  उन्हों  ने  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  की  ।  उन्हों  ने

 लोक-लेखा  गर्मी  ति  के  समक्ष  तथ्यों  का  स्पष्टीकरण  कर  दिया  है  |  लेकिन  लोक-लेखा  समिति  की

 इस  के  लियें  किसी  अधिकारी  को  जिम्मेदार  ठहराना  कठिन  था  क्योंकि  निगम  के  बोरे

 सम्मति  से  यह  निर्णय  किया  था  ।

 महोदय  :  ठीक  है  ।  लेकिन  क्या  मंत्री  महोदया  यह  समझती  हें  कि  जो  लोग  इस  बात

 के  लिये  उत्तरदायी  थे  वे  कर  उसे  स्वीकार  कर  लेंगे
 ?

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  :  जी  लेकिन  oar  मैं  ने  कहा  निगम  ने  स्वर  त  से इस

 बात  का  निर्णय  किया  था

 महोदय  :  तब  सभी  को  उत्तरदायी  ठहराया  जा  सकता  है  |

 तारकेदवरी  सिन्हा  :  समिति  चाहती  थी  कि  हम  किसी  व्यक्ति  पर  निश्चित  रूप  से

 उत्तरदायित्व  डालें  ।  लेकिन  wa  कुछ  व्यक्ति  निगम  की  नौकरी  छोड़  चुके हैं  प्रौर  कुछ  लोग  तो  सरकारी

 नौकरी  से  भी  weary  हो  चूके  हैं  ।

 मुझे  वाकई  बड़ी  हैरानी  है  ।  जब  तक  वे  जिन्दा  हैं  श्राप  इस  बारे  में  चरागे

 कार्यवाही कर  सकते  हैँ  ।  यदि  वे  मर  भी  चके  हैं  तो  भी  १९  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  ।

 तारकेश्वर  सिन्हा :  यह  कुछ  कठिन  है  क्योंकि  बोर्ड  के  सभी  सदस्यों ने
 aaa

 से  यह  निर्णय  किया  था  ।

 तो  सभी  जिम्मेदार  ।

 श्रीनारायण दास  :  इस  भूमि  को  बेचा  किस  ढंग  से  गया  था  ?  क्या  यह  विज्ञापन दिया
 कि

 यह  भूमि  बिकाऊ  है
 ?

 श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  :  यह  भूमि  उसी  कीमत  पर  सरकार  को  लौटा  दी  गई  थी
 ।

 fart  वॉरियर  :  विभागीय जांच  के  लिये  निर्देश-पद  तैयार  करते  समय  यह  व्यक्तिगत  उत्तर

 दायित्व  निश्चित  करनें  का  विशिष्ट  विषय  उस  में  शामिल  क्यों  नहीं  किया  गया  था

 श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  :  मैं  कह  चुकी  हूं  कि  सरकार  उत्तरदायित्व  निश्चित  करना

 चाहती  थी  |  उस  पर  लोक-लेखा  समिति  ने  कौर  स्पष्टीकरण  मांगा  ।  इस  मामले  पर  aa  भी  विचार

 हो  रहा  है  ।  लोक-लेखा  समिति  द्वारा  सारी  बात  का  निबटारा  हो  जानें  के  बाद  ही  कोई  इस  मसले  में

 कुछ  कह  सकता है  ।

 प्रशासनिक  पदों  के  लिये  प्राविधिक  कर्मचारी

 | हिंड  ११९४.  श्री  विद्याचरण शुक्ल  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग  के  mea  प्रतिवेदन  में  यह  कहा  गया  कि

 प्रविधि  seat  वाले  व्यक्तियों  में  प्रशासनिक  सेवाओं  में  उसने  का  प्रयास  करने  की  प्रवृत्ति  पाई

 गई  है
 ;

 यदि  तो  क्या  सरकार
 ने

 इस  बात  की  जांच  की  है  कि  प्रविधिक  व्यक्ति

 प्रशासनिक सेवाओं  को  बेहतर  क्यों  सम्  त  हैं  ;  wie

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  कया  कार्यवाही  करने  वाली  है  कि

 निक  सेवाओं  में  जा  कर  प्रविधिक  प्रतिभा  व्यर्थ  न  जा  सके  ?

 जगह-कार्यो  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  हां  ।

 और  (7)  .  यह  प्रश्न  विचाराधीन है  ।

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल
 :

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  पता  लगाया  है  कि  कुल  कितने  प्राविधिक

 वाले  व्यक्ति  इस  समय  शुद्ध  प्रशासनिक  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  र  यदि  तो  इस  सर्वेक्षण

 का  क्या  फल  निकला  है  ?

 श्री  दातार
 :

 मैं  ने  सामान्य  रूप  से  कोई  अनुमान  नहीं  लगाया  है  ।  लेकिन  उन  प्राविधिक

 कर्मचारियों  के  ates  मेरे  पास  हैं  जो  भारत  प्रयास  सेवा  परीक्षा  ae  प्रौद्योगिक  प्रबन्ध  पुल  में

 शामिल
 हुए  हैं  ।  जहां  तक  मुझे  पता  है  समस्या  उतनी  गम्भीर  नहीं  है  जितनी  माननीय  सदस्य  समझते

 ह

 ~
 महोदय  :  यदि  इंजीनियर  कौर  गवेषण  बार-बार  प्रशासनिक  में

 जाने

 लग

 श्री  दातार  :  a  माना  जाता  ।

 महोदय
 :

 स्पष्ट  ही  माननीय  सदस्य  यह  wet  यह  जानने
 के

 लिये  पूछ  रहे  हैं  कि

 प्रविधिक  कर्मचारियों  का  उपयोग  wet
 की

 कोई  योजना  है
 ।

 यदि  इंजीनियरिंग  ak

 चिकित्सा  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिये  प्रशिक्षित  किये  गये  लोग  प्रशासनिक  पदों  पर  जाने  लगें तो  उन  की

 सुचियां  तैयार  करने  का  उद्देश्य  ही  क्या  रह  जाता  है
 ?

 श्री  दातार
 :

 यह  बात  बिल्कुल  ठीक  है  ।  वास्तव  में  मेरे  पास  जो  ३  हैं  उन  से  पता  चलता

 है  हम  ने  बहुत  से  प्राविधिक  लोगों  को  नहीं  लिया  है
 ।
 मैं  यहां  यह  बता  दू  ड

 श्रिया महोदय  :  यह  सिद्धान्त  का  प्रश्न है  ।

 श्री  दातार
 :

 मैं  कप  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  प्रविधिक  कर्मचारियों  को  प्रविधिक  पदों

 पर  ही  नियुक्त  किया  जाय  कौर  जहां  ऐसा  करना  श्रनिवायं  ही  न  हो  उन  को  छोड़  कर  उन्हें  प्रशासनिक

 पदों  पर  न  भेजा  जाय  ॥

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल
 :
 मंत्री  महोदय  ने  अभी  कहा  है  कि  यह  समस्या  उतनी  गम्भीर  नहीं

 है  जितनी  में  समझता  हूं  लेकिन  यदि  श्राप  मुझे  अनुमति  दें  तो  मैं  वह  पढ़  कर  सुना  जो  संघ  लोक

 सेवा  आयोग  ने  इस  सम्बन्ध  में  कहा  है
 ।

 उन्हों  ने  इस  बात  को  बहुत  गम्भीर  माना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 तब  तो  ert  यह  होगा
 :

 क्या  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  इस  बात
 को  बहुत

 गम्भीर  माना  है
 ?

 श्री  दांतार
 :

 उन्होंने  एक  विचार  कायम  किया  है  कौर  उस  विचार  को  प्रगट  भी  कर  दिया

 है  ।  लेकिन  जैसा  में  श्राप  को  बता  चुका  पिछले तीन  १९५६,  १९५७  शर  284s a AR की  भारत

 न  सेवा  परीक्षा  में  प्राविधिक  कर्मचारियों
 में

 से  केवल  तीन  ही  सफल  हुए  हूँ
 ।  १९४५६  की  भारत

 प्रशासन  सेवा  की  विशेष  परीक्षा  में  १०२  में  से  केवल  ८
 स  लल  हुए  थे  1 ———

 मल  ग्रेजी
 में
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 fart  विद्याचरण  शुक्ल
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है
 कि

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने
 यह  सुझा  दिया

 cy
 rhe  ate  प्रविधिक  कमंचारियों  की  नौकरी  सम्बन्धी  शर्तों  में  उपयुक्त  सुधार  किया  जाना है  कि

 चाहियें  ?
 यदि

 हां  तो  इस  दिशा  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  या  की  जाने  वाली  है
 ?

 श्री  दातार  सरकार  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  |  माननीय  सदस्य  ने  जिस  war  का

 sere  किया  है  उस  में  fan  इतना  ही  कहा  गया  है

 की  wal  भारत  प्रशासन  सेवा  में  ates  प्रलोभन  है  क

 eer  महोदय  यह  बात  उसी  में  से  निकलती  है  ।
 श्राप  इस  अधिक  प्रलोभन

 से
 कैसे  बचेंगे

 ?

 दातार
 :  वास्तव में  १९५४ से  पहले  हम  ने  जो  ऋ ५  निश्चित

 की  थीं  वह

 विज्ञान  या  वाणिज्य  में  स्नातक  होने  की  थीं
 ।

 बाद  में  जब  मांग  बहुत  बढ़
 गयी

 तो  हम
 ने  व

 प्राविधिक  कर्मचारियों  को  छोड़  ax  कृषि  और  इंजीनियरिंग में  बी  ०  एस०  सी०  डिग्रीधारियों  के

 लिये  भी  manta दे  दी  |
 c

 श्री  रंगा  :  यह  सच  नहीं  है  कि  जहां  तक  इंजिनियरों का  सम्बन्ध
 सरकार  को

 चारियों  की  कमी  की  शिकायत  रही  है
 ?

 wa  जबकि  काल  बीत  चुका  है  तो  भी  सरकार
 न

 भारत  प्रशासन  सेवा  की  ग्रहेंताओं  में  इसे  क्यों  शामिल  कर  रखा  है
 ?

 श्री  दातार  :  हमें  यह  प्रविधिक  कर्मचारी  काफी  संख्या  में  मिल  रहे  हैं  ।  मैं  सभा
 को

 यह  बता

 द  कि  Pug,  2EUY  १९४५८  के  तीन  वर्षों  में  मैकेनिकल  सिविल  ak  इलैक्ट्रिकल

 निर्यारंग  सम्बन्धी  ex  कर्मचारी  मिल  गये  हैं  ।

 सेठ  गोविन्द दास  :  प्रभी  मंत्री  महोदय ने  यह  बतलाया कि  इस  प्रकार के  टेकनिकल लोग  जो

 शासकीय  विभाग  में  जाना  चाहते  हैं  उन  की  संख्या  बहुत  कम  है  लेकिन  क्या  यह  बात  सही  नहीं  है

 कि  संख्या  कम  होते  हुए  भी  ये  लोग  बहुत  अच्छे  टेकनिकल  areal  सिद्ध  हो  सकते  थे  इस

 स्थिति  में  क्या  सरकार  इस  बात  का  कोई  विचार कर  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  स्पष्ट  नियम

 बना  दिये  जायें  जिस  से  इस  प्रकार  के  लोग  केवल  टेक्निकल  साइड  में  ही  लिये  जा  सकें
 ?

 pat  दातार  :  काफी  हद  तक  ये  नियम  He  भी  मौजूद  हैं  ।  अब  हम  कुछ  व्यक्तियों या  स्नात
 को  तभी  अनुमति  देते  हैं  जब  वे  प्रविधिक  कार्यों  में  न  लगे  हुए  या  we  न  होते  हों  ।  यदि  वे  सामान्य

 विज्ञान  की  दिक्षा  प्राप्त  हों  तब  तो  उन्हें  इस  के  लिये  अ्रनमति  दे  ही  दी  जानी  चाहिये  ।

 fart  तंगामणि  :  क्या  इस  बात  की  सरकार  का  ध्यान  आकृष्ट  किया  गया  है  कि

 रक्षा  विभाग  में  बहुत  से  चिकित्सक  केवल  प्रशासनिक  कार्य  करते  हैं
 ?

 महोदय  :  यह  तो  बात  एक  से  दूसरे  पर  जाने  लगी  है  ।

 श्री  दातार  :  मैं  बता  चुका  हं  कि  चिकित्सक  इस  में  नहीं  आते  ।

 विज्ञान  मन्दिर

 1११९६.  श्री
 रामेश्वर  टांटिया

 :
 कया  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कि  जो  विज्ञान  मन्दिर  काम  रने  लगे  हैं  क्या  उनकी  सफलता  का  अनुमान

 लगाने के  लिये
 ———  अ
 किया जा  रहा

 नए

 अंग्रेजी  मे
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 गंवैज्ञानिक  गवेषणा  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  ि
 लिनकननवलाकलत:.... ल कबिर)

 कोई  विशेष  सर्वेक्षण

 नहीं  किया  जा  रहा  है  लेकिन  विज्ञान  मन्दिरों  की  प्रगति  की  समीक्षा  निरन्तर  ही  की  जाती  है
 ।

 रामेश्वर  टाटिया
 :

 १९४५८  में  हमने  इन  विज्ञान  मन्दिरों  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  थी

 और  2EXE  का  बजट  कितना है  ?

 ह  हनुमान  कबीर  :  geyo—Ve F Hay में  फरवरी  LENE  तक  १,६  ५,०००  रुपये  व्यय  हो  चुके  हैं  |

 VEYE—Fo  के  बजट  में  सभा  से  १९,  ३६,०००  रुपये  की  मांग  की  जायगी  |

 श्री  रामेश्वर  टांटिया
 :

 किन-किन  स्थानों  पर  हमारे

 ये

 केन्द्र

 म
 मौजूद  हैं  प्रौढ़  किन-किन  स्थानों

 पर  केन्द्रों  की  स्थापना  की  जायगी

 part  हमा यून कबीर  :  पिछले  वित्तीय  वर्ष  के  आरम्भ  से  पहले  ऐसे  १८  विज्ञान  मन्दिर  थे
 ।

 इस  समय २१  काम  कर  रहें  |  चाल  वर्ष  के  लिये  हमने  १४५  मंजूर  किये  हैं  ।  की  है  fear

 १&६०  तक  देश  में  लगभग  ६०  विज्ञान  मन्दिर  हो  जायेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  सारी  जानकारी  प्रत्येक  मन्त्रालय  के  प्रशासन-प्रतिवेदन  में  उपलब्ध

 नहीं हैं  |

 फ्श्नी  सामान्य  कबीर  :  इसमें  से  कुछ  जानकारी  उपलब्ध  सारी  उपलब्ध  नहीं है  ।

 श्रिया  महोदय  :  तो  फिर  प्रतिवेदनों को  सम्पूर्ण  बनाइये  ।  एक  बार  प्रतिवेदन निकल  जाने

 at  माननीय  सदस्यों  को  मंत्रियों  से  यह  सब  ca  पूछने  की  ज़रूरत  नहीं  पड़ेगी

 pent नाथ  पाई  :  ये  प्रतिवेदन तो  सिफ  दिखावे  भर  को  होते हैँ  ।  यदि श्राप  उन्हें खोल  कर  देखें

 तो  उनमें  कोई  जानकारी  नहीं  मिलती  ।  अक्सर  वह  दिखावे  के  लिये  ही  होते  हैं  ।

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  वे  काफी  व्याख्यात्मक होते  लेकिन  में  यह  नहीं  बता  सकता  कि

 ZERO  म  कया  होन  वाला हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  सदस्यों  40 %  है  कि  प्रतिवेदनों कों  वे  जितना  भी

 सम्पूर्ण  बना  सकें  बना  दें  ।

 श्री  नागी  रेड्डी  :  क्या  यह  सच  हैं  कि  ये  विज्ञान  मन्दिर  मनोरंजन  क्लबों  का
 कर  रहे

 विज्ञान  मन्दिरों  का  नहीं
 ?

 pat  हमा यून  कबीर :  हमें  जो  खबर  मिली  है  वह  यह  है  कि
 इन्होंने

 बड़ी  दिलचस्पी पदा  कर  दी

 है
 ।

 उनसे  सम्बद्ध  साइन्स  क्लब  होते  हैं  शर  उनमें  विस्तार  aly  हूँ  ।  एक  दो  के  सम्बन्ध  में  माननीय

 सदस्य  का  अनुभव  कटु  हो  सकता  है  ।  लेकिन  मुझे  बताया  गया  है  fac
 rer

 oie  re  इनर  सच्चा  कारें

 हो  रहा  है
 |

 काफी  पुन्नू  :  इन  केन्द्रों  का  च  नाव  करने में  किन-किन  बातों  का  ध्यान  रखा 4900  AM  €
 2  क्या

 इसमें  राज्य  सरकारों  का  कोई  हाथ  होता  है
 ?

 पी  हुमायूँ
 कबीर  :  राज्य  की  सलाह से  ही  इनका  चुनाव  करत  हैं  कौर  उनके

 भवन  देने  पर  ही
 हम

 इन्हें  शुरू  कर  पाते
 हैं

 ।  ब

 द  अंग्रेजी  में
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 नद  दास  :  यह  विज्ञान के  मन्दिर कहां  कहां  प पर  हैं  र
 इन

 को  स्थापित  के  लिये

 क्या  राज्य
 सरकारों

 से  सिफारिश
 ली  जाती है  उनका उनकी  सीमा  '

 करने  पर  यह  स्थापित  होते

 या  कर  सरकार  स्वयं  इनको  स्थापित  करती है  ?

 श्री  हमायत  कबीर  :  यह  सब  ख़बर  रिपोर्ट  में  दी  गई  है  ।

 महोदय  :  इसी  का  जवाब  तो  उन्होंने  दिया  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  विज्ञान  मन्दिरों  की  वर्तमान  योजना  का

 रस् थापर  करने  की  जरूरत  महसुस  करनी  यदि  तो  इस  दिदा  में  कया  कार्यवाही  की  गयी

 श्र  क्या  पुरःस्थापन किया  जानें  वाला  हैं  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  इस  प्रकार के  प्रयोगों  में  समीक्षा  कौर  रूपभेद  का  कार्य  सदा  होता  ही

 रहता  है  ।  मेरे  ख्याल  से  कोई  पूर्ण  पुरःस्थापन  नहीं  होने  वाला  है  ।  हम  कुछ  कार्यों  के  बारे  में  विच

 कर  रहे  हैं  ।  यह  उस  प्रतिवेदन  में  दिये  हुए  हूं  जो  संसद्‌  के  समक्ष  रखा  गया  था  ।

 डा०  सा०  sito  श्रेणी  :  इन  संस्थाओं  के  सर्वेक्षण  कौर  सफलता  नापने  का  मानदण्ड  कया  है  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  इसका  मानदण्ड  यह  है  कि  हम  इसके  लिये  स्थान  ऐसी  जगह  पर  चाहते

 हैं  जो  लोक-प्रिय  यदि  ag  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्ड  या  सामुदायिक  विकास  खण्ड  में  हो  तो

 ज्यादा  स्थान  उपयुक्त  हो  उसमें  च्  भवन  चारों  के  गांवों  से  आने  जाने  के

 रास्ते  ay  अध्यापकों  को  प्रशिक्षित  करने  के  क्या  उच्चतर  माध्यमिक  या  बहुप्रयोजनीय  स्कूल

 निकट  में  ही  स्थित  हों--ग्राम्य  बजार  कौर  हाट  पास  ही  हों  लेकिन  शहर  दूर  हों  ।

 श्री  तिरुमल  राव  :  इसका  उत्तर  भिन्न  है  ।  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इन  संस्थाओं

 को  सफलता  नापने  का  माना  क्या  इनको  किस  प्रयोजन  से  शुरू  किया  गया  वह  प्रयोजन  कहा

 तक  पुरा  हु  हैं  प्राणी  ।  माननीय  मंत्री  विज्ञान  मन्दिरों  की  स्थिति  भर  वित्त  व्यवस्था  का  वर्णन  कर

 रहे  हूँ  ।  यह  तो  बिल्कुल  अलग  बात  है  |

 श्री  हुम यून  कबीर  :  मैंनें  प्रशन  यह  सुना  था  कि  इनका  चुनाव  करने  का  मानदण्ड  कया  है  |  यदि

 प्रश्न  यह  हो  कि  सफलता  का  मानदण्ड  क्या  है  तो  स्पष्ट  हैँ  कि  मैं  प्रचारक  इसका  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ॥

 सफलता  का  मानदण्ड  जनता  की  दिलचस्पी  होती  है  ।

 महोदय  :  इन  विज्ञान  मन्दिरों  से  संसद-सदस्य  भी

 श्री  हमा यून  कबीर  :  वे  उनमें  जाते  भी  हैं  ।

 प्रतिरक्षा  कॉलेज

 पंडित  ato  ato  तिवारी

 श्री  दी०  चू०  दार्मा

 श्री  भक्त  ददन

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारत  में  लन्दन  के  इम्पी  रियल  डिफेन्स कॉलेज  की  तरह  के  किसी  कॉलेज

 की  स्थापना  का  निश्चय  कर  लिया  है  ;
 न  एएल

 मूल  sist  में
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 यदि  तो  यह  कॉलेज  किस  स्थान  पर  स्थापित  किया  जायेगा  इसकी

 लागत  कितनी  करती  गयी  है  ;  भर

 इसकी  स्थापना  कब  तक  हो  जायेगी
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  से  समय  समय  पर  कई  प्रस्तावों पर

 विचार किया  जा  चुका  है  ।  प्रभी  तक  कुछ  भी  भ्रान्ति  निर्णय  नहीं  gar  है  ।

 gto  ना०  तिवारी  :  इस  तरह  का  स्कूल  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव हूँ  या  नहीं  कौर

 यदि  है  तो  जिस  स्थान  पर  इस  की  स्थापना  होने  वाली  क्या  उसकी  जांच  कर  ली  गयी  यह

 स्थापना  कब  तक  कर  दी  जायेंगी
 ?

 मंत्री
 कृष्ण  मेनन  )  :  उपमंत्री  बता  चुके  हैं

 कि
 ये  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।  प्रभी

 से  यह  बतलाना  सम्भव  नहीं  है  कि  इसे  किस  स्थान  पर  स्थापित  किया  जायेगा  या  कि  यह  क्या  रूप  लेगा  ।

 इसमे  कई  कृत्यों  का  समावेश  करना  है  |  अरब  प्रश्न  यह  है  कि  इसका  वितरण  किस  प्रकार  किया  जाय  ।

 fat  दी०  दें  इस  समस्या  के  कौन-कौन  से  पहल  विचाराधीन  हें  श्र ये  कितने  स

 से  विचाराधीन ह
 ?

 श्री  कृष्ण  मेनन  :  पिछले  वर्ष  के  अक्तूबर से  इस  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार हो  रहा है  ।

 कुछ  समय  ga  प्राक्कलन  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  इन्हें  विदेश  न  भेज  कर  यहीं  प्रशिक्षण

 दिया  जाय  ।  उस  समय  हमारे  पास  प्रशिक्षण  देने  वाले  लोग  काफी  संख्या  में  नहीं  थे  ।  हमारा  ख्याल

 है  कि  हम  यह  काम  कर  सकते हैं  और  हमें  है  कि  यदि  पर्याप्त  वित्तीय  तथा  wea  संसार

 लब्ध  हो  गये  तो  कुछ  ही  महीनों  में  यह  संस्था  काम  करने  लगेगी

 ait  पड़ोस  आल्वा  :  वर्तमान  श्रन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति में  इम्पीरियल  डिफेंस  कॉलेज  में  हमारी

 प्रतिरक्षा  सेनाओं  के  अफसरों  के  जाने  में  लाभ  भी  है  हानि  भी  ।  क्या  सम्बन्धी  जटिल

 को  ध्यान  में  रखते  हु  ए  सरकार  इस  कॉलेज  की  स्थापना  में  शी  करता  करेगी
 ?

 श्री  कृष्ण  मेनन  :  में  इस  प्रदान  का  उत्तर  दे  चुका  हूं
 ।

 port नाथ  पाई  :  क्या  इससे  हम  यह  समझें
 कि

 सड़क  वाला  की  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  अकादमी

 पर्याप्त  प्रबन्ध  नहीं  है  कौर  यदि  तो  क्या  इन  आवश्यकताओं की  पूति  के  लिये  उन  सुविधाओं

 में  वृद्धि  नहीं  की  जा  सकती  है
 ?

 श्री  कृष्ण  मेनन  :  मेरे  ख्याल  से  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  कुछ  गलत  फहमी  है
 |

 खड़क  वाला
 की

 राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  झ्र का दमी  १४  से  १९  तक  के  लड़कों  के  लिये  कौर  वहां  के  प्रशिक्षण का

 कांश  भाग  उनके  चरित्र-निर्माण मानव  विज्ञान  ara  के  प्रशिक्षण  के  बारे  में  है  ।  वहां से  उन्हे

 मिलिटरी  कालेज  में  जाना  होता  है  ;
 वास्तव  में  वह  देहरादून  के  मिलिटरी  कालेज  के  लिये  लड़कों  को

 तैयार  करता  हैं  ।  उस  कालेज  से  वे  स्टाफ  कालेज  में  जाते  लन्दन  का  यह  इम्पीरियल डिफेंस  कॉलेज

 इस  समय  wea  बातों  की  शिक्षा  देता  हैं  जिनमें  पब्लिक  ग्लोबल  स्टैटेजी  इरादी  बातों

 अध्ययन  शामिल  हैं  ।

 श्री  Ho  र०
 कृष्ण

 :
 क्या  देहरादून के  मिलिटरी  कॉलेज नेज  ्र  वेलिंग्टन  के  स्टाफ  कालेंज  में  बढ़ायें

 जाने
 वाले

 पाठ्यक्रम  इस  नये  स्थापित  किये  जाने  वाले  कालेज  के  पाठ्यक्रम
 से  भिन्न  !

 एएए

 मूल  में

 tNato  North  Atlantic  Treaty  Organisation
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 श्री  कृष्ण  सेना

 :  जी  हां  ।  मिलिटरी  कालेज  का  कोर्स  सैनिक  विज्ञान  से

 ज  का यह  भिन्न  किस्म  का  पाठ्यक्रम  लेकिन  यदि  माननीय  सदस्य  देहरादून  वाले  क

 ब्यौरा  जानना  चाहते  हों  तो  उन्हें  पृथक  प्रीत  पड़ेगा  |

 श्री  ato  कू०  गायकवाड़  :.  क्या  सरकार  अनुसूचित  स्रनुसूचित  शभ्रादिम  जातियों

 ्र  wa  पिछड़े  वर्गों के  लिये  कुछ  प्रतिशत  स्थान  सुरक्षित  रखनें  वाली  क्योंकि

 मुझे  बताया  गया  है  कि  कुछ  संस्थायें  ऐसी  हैँ  जिनमें  एक  भी  स्थान  सुरक्षित  नहीं  रखा  जाता  |

 इसी  लियें  मैं  यह  प्रश्न  पुछ  रहा  हूँ
 ।

 पत्नी  कृष्ण  मेनन :  इन  कॉलेजों  में  wot  देश  के  विधान  कौर  उन  सभी  प्रक्रिया प्र ों के

 अधीन  होगी  जो  देश  के  समस्त  प्रतिरक्षा  संस्थानों  पर  लागू  होते  |

 श्री  भक्त  दान  :  क्या  इस  कॉलेज की  स्थापना के  बाद  भी  हमारे  को

 विशेष  रूप  से  जाना  पड़ेगा  या  उन्हें  सभी  शिक्षण  यहीं  दिया  जा  केरा  ?

 श्री  कृष्ण  मेनन  :  .  स्पष्ट  है  कि  उन्हें  नहीं  जाना  पड़ेगा  ।  मेरा
 ल  है

 कि  उसके

 संबंध में  भी  गलत  फहमी  हम  वर्ष  में  दो  ही  व्यक्तियों को  बाहर  हं

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :
 क्या  सरकार  ने  इस  अकादमी  को  रखने  के  लिये  मध्य  भारत

 के  किसी  स्थान  के  बारे  में  विचार  किया  है  ?

 महोदय  :  यह  सब  विचाराधीन  हैं
 ।

 सेठ  गोविन्द  दास  Jo——

 महोदय :
 स्पष्ट  है  कि  सेठ  गोविन्द  दास भी  यही  सवाल  पूछना  चाहते

 वह  तो  यही  चाहते  हँ  कि  सभी  संस्थानों  की  स्थापना  =)
 प्रदेश  में  ही  की  जाय  ।

 ज्यामित्तीय  सर्वेक्षण '

 1*११९९.  श्री  स०  म०  बन्दों  :  व्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  शौर र  क-काय  मंत्री  यह

 aaa  की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  हमारी  ज्यामितीय  सर्वेक्षण  पद्धति  ser  देशों  से  भिन्न  है  ;

 यदि
 तो

 किस  रूप  में  ;

 क्या  एक  सी  पद्धति  चलाने  के  संबंध  में  बातचीत  चल  रही  कौर

 क्या  एकसी  पद्धति  रखने  से  हमारे  सर्वेक्षण  कार्य  में  सहायता  मिलेगी ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  और
 सास्कृतिक-कार्य  मंत्री

 हनुमान
 :  जी

 नहीं  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 जी  नहीं
 ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 एए

 मूल  wast  में

 *Geodetic  Survey.
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 स०  स०  बुर्जों  क्या  ज्यामितीय  सर्वेक्षण  के  बारे  में  पद्धति  चलाने  के  बारे  में  देशों

 के  प्रतिनिधियों से  कभी  भी  कोई  बातचीत  हुई  है  ?

 श्री  हनुमान  कबीर  :  मुझे  बताया  गया  है  कि  मूल  सिद्धान्त  सभी  देशों  के  लिये  एक  से

 होते  माननीय  सदस्य  के  दिमाग  में  जो  set  है  वह  स्फीयरायड  ग्राफ  रिपारेंन्स *

 के  बारे  में  है  यह  अलग  देशों  में  भिन्न  भिन्न  होता  है  ।

 इस  स्फीयरायड  ग्राफ  festa  कौर  ज्यामितीय  सर्वेक्षण  का  क्या  होता पत्नी

 z  ?
 हमारी  समझ  मे  तो  कुछ

 भी
 नहीं  पाया

 ।

 महोदय  :
 जिन

 माननीय  सदस्य  ने  यह  प्रश्न  पूछा  वहीं  यह  समझाया  |

 स०  स०  बनर्जी  यह  पृथ्वी  की  वक्रता  से  संबंधित  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मंत्री  महोदय  सभा  की  जानकारी  के  लिये  बतादें कि

 सवाल  का  क्या  होता

 श्री  gama  कबीर  :  इसमें  fared  भ्रक्षांस-देशान्त  र  रेखायें ७.  रेखायें  का
 निर्धारण

 और  गुरुत्व

 का  निर्धारण  किया  जाता  है  इनसे  पृथ्वी  की  वक्र  सतह  पर  साद
 बड़े  ही

 ag  ढंग  से  निश्चित  किये  जा  सकत  हैं  ।  इसी  को  ज्यामितीय  सर्वेक्षण  कहते  हैं  ।

 विदेशियों  को  मियां

 FQQRoo  श्री  भक्त  दर्शन  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १५  24s  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  €८४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  व  अन्य  केन्द्र  प्रशासित  क्षेत्रों  से  विदेशियों  की  afa  हटाने के  कार्य  में  इस

 बीच  कौर  कया  प्रगति  हुई  है  ;

 राष्ट्रीय  प्रतिष्ठा  के  इस  महत्वपूर्ण  कार्य  को  शीघ्र  से  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिये

 कौन  से  विशेष  कदम  उठाये  जा  रहे

 गृह-कार्य  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  :

 प्रौढ़

 feet
 और

 fears प्रदेश  के  अलावा  किसी  यूनियन टे  रिटरी  में  विदेशियों  की  मियां  नहीं है  प्रदेश

 में  महारानी  विक्टोरिया  की  केवल  दो  मियां  थीं  जिनको  हटा  दिया  गया  ह  ।  दिल्ली  में  दस

 मूर्तियां  शर  हैं  लेकिन  वें  भावनाओं  को  ठेस  पहुंचाने  वाली  नहीं  |  इनको  ने नेपाल  म्यूज़ियम

 का  निर्माण  पूरा  हो  जानें  पर  हटा  दिया  जायेगा  ।

 aT  उत्तर  अंग्रेजी  में  भी  पढ़ा

 श्री  भक्त
 ददन

 :
 सब

 से  पहले  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 भारत  सरकार  की  नजर  में

 झाफेंसिव होन  की  क्या  परिभाषा  है  ?  किन  मूर्तियों  को  वह  श्राफेंसिव  मानती  है  ?

 pat  दातार  :  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  १३  १९४५७  को  सभा  में  दिये  गये  एक
 में  यह  पूर्ण  रूपेण  स्पष्ट

 कर  दिया  था
 कि  घृणास्पद  मूर्तियां  वे  हैँ  जो  कि  किन्ही  कमाण्डरों  की  हैं

 अथवा
 उन

 पर  ऐसे  शब्द  तथा
 वाक्य  लिखे  हुए  हैं  जो  कि  हमारी  राष्ट्रीय  भावर  अथवा

 स्वाभिमान  पर  ठेस  पहुंचाती  हैँ
 |  अन्यथा

 वे  मूतियां  निर्दोष हू  । नन

 मल
 wast  में

 1Sphereoid  of  Referenc
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 pat  रंगा  :  संसद  भवन  ने  क्या  अपराध
 किया  है  कि

 इसके  खास-पास  तक  विदेशियों

 की  मूर्तियां  लगी  हुई  हैँ  ?
 इस  कार की

 तीन  मूर्तियां हैं  पौर  वे
 उन  व्यक्तियो ंकी  हैं  जिन्होंने

 देवा  की  कोई  fae  सेवा  भी  नहीं  की  थी  |  उन्होंने  मर्कल  से  ४  या  ६  वर्ष  तक  काम  किया

 था ?

 श्री  दातार
 :

 हमने  प्राय  देशों  को  वे  मूर्तियां
 उपहार

 के

 रूप

 में

 देने  sears  किया

 ह

 एक दो  देवों  ने  उस  प्रस्ताव को  स्वीकर  भी  कर  लिया  है  अर उनपर उन  पर  विचार  किया  जा

 रहा  राष्ट्रीय  संग्रहालय  के  तैयार  होते  ही  इन  मूर्तियों  को  यहां  से  हटा  दिया  जायेगा  ।

 श्री  भक्त  ददन  :  अभी  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  जब  राष्ट्रीय  संग्रहालय  यानी

 ava  म्यूजियम  में  स्थान  बन  तब  इन  मूर्तियों  को  हटा  कर  के  वहां  रख  दिया  जायेगा  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  भारत  के  किसी  म्यूजियम  में  इनको  न  रख  कर  इन्हें  ब्रिटिश  म्यूजियम

 में  क्यों  नहीं  भेज  दिया  जाता  है
 ?

 fat  दातार  :  यदि  वे  उन  मूर्तियों  को  मांग लें  तो  हमें  उसमें  कोई  प्राप़्ति नहीं  ।  ऐसी  दशा

 में  संग्रहालय  में  केवल  वही  मूर्तियां  रखी  जायेगी  जिनका  कला  की  दृष्टि  से  कोई  महत्व होगा  ।

 श्री  क्या  सरकार संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  अतिरिक्त  अन्य  स्थानों  जो  प्रत्यक्ष

 रूप  से  केन्द्रीय  प्रशासन  के  अधीन  लगी  हुई  मूर्तियां हटाने  क  प्रश्न  पर  भी  विचार

 जैसे  कि  पांडिचेरी  में  sot  की  एक  श्रापत्तिजनक  मूर्ति  वह  हिन्दू  धर्म  के  एक  धार्मिक  प्रतीक

 के  ऊपर  बेठा है  ?

 श्री  दातार  :  मैं  उस  बारे  में  जांच  करूंगा  |

 {
 श्री  जयपाल  सिंह  क्या  इन  मूर्तियों  के  बारे  में  केव  त  में  ऑ्रापत्ति की

 जा  सकती है  जब  कि  वे  सार्वजनिक  स्थानों  पर  लगी हों  अ्रथवा  1  त्रों  भर  क़ब्रिस्तानों में

 लगी  हुई  मूर्तियों  कौर  लिखित  वाक्यों के  सम्बन्ध  में  भी  आपत्ति  की  जा  सकती  है  ?

 श्री  दातार  :  वह  तो  एक  अलग  है  ।

 महोदय  :  इस  सभा  का  गैर-सरकारी  गिरजाघरों  पर

 ae
 माननीय  सदस्य  यदि  ऐसा  अनुभव at  तो

 किसी  गिरजाघर
 में  कोई  ऐसी  मूर्ति है  तो  वे

 उस

 गिरजाघर  में  ही  जाना  छोड़  दें  ।

 fat  प्र०
 ato  सिंह  राष्ट्रीय  संग्रहालय

 कब  तक  पुरा  हो  जायेगा ?

 गी  दातार  :  उस  की  इमारत  बन  रही  है  कौर  आशा  है  कि  कुछ  वर्षों  में  तैयार हो  जायेगी  ।

 fat
 अंसार  हरवानी

 :
 माननीय  मंत्री  ने

 बताया
 है  कि  केवल  वही  मूर्तियां  हटाई  गयी  हैं

 जो
 कि  झरा पत्ति जनक हैं  ।  क्या  ars  विलिंगडन

 की  मूर्ति  आपत्तिजनक नहीं  हैं  जिसने  महात्मा
 गांघी

 को  जेल  भेजा
 था  कौर  गणित  भारतीयों  को  मरवा

 दिया  था

 faa  ast  में
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 सेवा  निवत्ति को  राय

 ~
 1*₹२०१.  ait  हरिश्चन्द्र  माथुर

 :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय सरकार  की  विभिन्न  सेवाओं के  लिये  निर्धारित  श्रतिवयस्कता की

 आयु  अलग-अलग  हं  ;

 यदि  तो  वे  क्या-क्या  हैं  और  इस  अन्तर  का  क्या  कारण  है
 ;

 (77)  झतिवयस्कता की  ्य  le  सम्बन्ध में  अ्रन्तिम  रूप  से  निर्णय  करने  के  मामले  पर

 पिछली  बार  कब  विचार किया  गया  था  ;

 (4)  क्या  पदाधिकारियों की  निवृत्ति  ate  उनकी  पुनर्नियुक्ति  कोई  नयी

 हिदायतें  जारी की  गयी  हें  ?

 जगह-किये  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 ot  a

 जहां  तक  गेर-ग्रनुसचिवीय  सरकारी  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  उनकी  अति

 वयस्कता की  ्य  सदा  ही  ५५  वर्ष  रही  है  जब  कि  चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  ऊ  ६०

 ay है  ।  अनु सचिवीय  कमंचारियों  की  अ्रतिवयस्कता  किया  १९३८  तक  ६०  वर्ष

 उसके  बाद  उसे  भी  ५४५  वर्ष  कर  दिया गया  ।  परन्तु  जिन  व्यक्तियों  ने  eRe  से  पहले

 सरकारी  नौकरी  प्रारम्भ कर  दी  उसके  सम्बन्ध  में  प्राय  सीमा  ६०  वर्ष  तक  ही  रही  ।

 Zeus  में  ।

 हां  ।  उनकी  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट ४,  waar

 संख्या  १]  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :  मेरे  प्रशन  के  भाग  कपूर  उत्तर  नहीं  मिला  है
 ।

 मैं  ने  पूछा

 कि  यदि  तो  वे  ग्रेग-झ्र  सीमायें  कया  हैं  उसके  कारण हैं  ?

 श्री  दातार  :  सामान्यतया  च्  सीमा  ५५  वर्ष  है  सिवाय  उन  लोगों के  जो  कि  एक

 निश्चित  तिथि  से  पहले  ही  सरकारी  नौकरी  में  दाखिल  हो  गये  थे  ।  जहांਂ  तक  चौथी  श्रेणी  के

 कर्मचारियों का  सम्बन्ध  उनके  लिये  ६०  वर्ष  की  सीमा  निर्धारित  करना  उचित  समझा  गया  है  |

 हरिश्चन्द्र माथुर  :  क्या  यह  सच  नहीं  है
 कि  ग्र ति वयस्कता  की  ५५  से  ६५  वर्ष

 तक  है
 ?

 मे  जानना  चाहता  हूं  कि  इतने  ग्रसित  अन्तर  के  क्या-क्या  कारण  sae  क्या  किसी

 विशेषज्ञ  समिति  ने  उस  प्रश्न  पर  विचार  किया  है
 ?

 श्री  दातार  :  मैं  ने  बता  दिया  है  कि  श्रतिवयस्कता  की  वायु  के  सम्बन्ध  में  कुछ  एक f

 नियम हैं  ।  कई  सेवाय ऐसी  हैं  जिनके  लिये  अ्रतिवयस्कता  की  ग्रा यू  संविधान  द्वारा  निर्धारित  कर दी

 गयी है  ।  उसमें हम  कुछ  भी  परिवर्तन  नहीं कर  सकते  ।

 fan  तंगामणि  :  विवरण
 में

 यह  लिखा  garg
 कि

 प्रथम  श्रेणी
 के  अफसरों

 की  निवृत्ति  ary

 में  तीन  वर्ष  की  वृद्धि  की  जा  सकती  है  उनकी  सीमा  ५४५  वर्ष  से  बढ़कर  ५८  वर्ष तक  हो

 सकती है  क्या  उसका  सख्ती
 से  पालन

 किया  जायेगा
 ?

 यदि
 तो

 उपदान
 we  निवृत्ति  वेतन

 देने  से  कया  लाभ  है
 ?

 महोदय

 :
 माननीय  सदस्य

 इसके  लिये  एक  श्रलग
 प्रदान  पूछें

 ।
 ए

 मूल
 watt  में
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 श्री  तंगामणि
 :

 मेँ  तो  केवल यही  पूछना  चाहता  हूं  कि
 क्या  इसका  सख्ती  से

 पालन  किया

 जा  रहा है  ।  क्या  प्रथम  श्रेणी  के  सभी  पदाधिकारियों  को
 तीन  वर्ष  की  वृद्धि दी

 श्री  दातार
 :

 में  इसे  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं
 ।  जहां  तक

 वायु  सीमा  में  वृद्धि का  सम्बन्ध

 यह  वृद्धि  सामान्यतया  नहीं  दी  जाती
 ।

 उसमें  सब  से  पहले  लोकहित का  ध्यान  रखा !

 जाता है  ।  सामान्यतया  अधिकतर  वैज्ञानिक  are  प्रविधिक  व्यक्तियों  को  ही  वृद्धि  दी  जाती है  ।

 श्री  स०  स०  बुर्जों
 :  इस  बात

 को
 ध्यान  में  रखते  हुए

 कि
 देश

 में  प्राविधिक  या

 कमी  क्या  उनकी  a  सीमा  को  ६०  तक  बढ़ा  दिया  जायेगा
 ?

 श्री  दातार
 :  सभी के  लिये  सीमा  बढ़ा  देने

 की  श्रावश्यकता नहीं  है  ।  प्रत्येक  मामले  पर

 गुणावगुण ों  के  आधार  पर  निर्णय  किया  जाता  है
 ।

 पदाधिकारियों श्री हेम  बरुआ  :  क्या  वेतन  आयोग  से  कहा  गया  है
 कि  वह  सेवा  नि

 की  निवृत्ति  ष्  उनकी  पुनर्नियुक्ति  की  सेवा  वेतन a  भत्तों  शादी  के  सम्बन्ध  में  भी

 सिफारिशें  करें  ?

 श्री  दातार
 :

 इस  बारे में  मुझे  इस  समय  ध्यान  नहीं  है
 ।

 श्री  मोहम्मद  इलियास :  निवृत्ति  के  उपरान्त  पुन:नियुक्त  कर्मचारियों  को  .

 वेतन  कौर  भत्ते  दिये  जाते  हैं
 !

 श्री  दातार
 :

 यह  तो  कायें  की  उनकी  हितों  अनुभव  पर  निसार  करता  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  इस  बात  को  घ्यान  में  रखते हुए  कि  संघ  लोक-सेवा  qa  द्वारा

 विरोध  करने  के  बावजूद  भी  सीमा  विस्तार  का  अधिकार  उससे
 ले

 लिया
 गया  सरकार

 ने

 इंस  बात  की  देखभाल  करने  के  लिये  क्या व्यवस्था  की  है  कि  केवल  योग्य  तथा  उपयुक्त व्य  थीं
 को

 ही  सेवा  काल  सीमा  में  वृद्धि दी  जाये  ?

 fat  दातार  :  माननीय  सदस्य  का  विचार  करने  का  अ्राधार  ही  गलत  है  ।  हम  ने  संघ  लोक

 सेवा  ग्रा योग
 के  परामर्श

 से  ही  इस  सम्बन्ध  में
 छूट  दी  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  तीन  साल  पहले  संघ  लोक  सेवा  शभ्रायोग  ने

 अपने  दो  प्रतिवेदनों  में  इस  का  घोर  विरोध  किया  था  ?

 fat  दातार  :  ये  जिनके  अधीन  कुछ  एक  मामलों  को  संघ  लोक  सेवा  प्रयोग  के  क्षेत्र

 से  मुक्त  किया  गया  है  ,  सभा  के  सम्मुख  प्रस्तुत  किये  गये  थे  कौर  उन  पर  सभा में  चर्चा  भी  की  गयी

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :
 में  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि
 अरब  सरकार

 ने  उन्हें  वृद्धि  के  लिये

 क्या  व्यवस्था  की  है  ।  पहले  तो  संघ  लोक  सेवा  आयोग के  परामर्श  से  वृद्धि दी  जाती  थी  ।

 परन्तु  wa  किस  के  परामर्श  से  वृद्धि  दी  जाती  है  ?

 श्री  दातार  :  वृद्धि  अथवा  पुर्न नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  उच्च  स्तर  पर  विचार  किया  जाता

 fat  माथुर  परन्तु  द्वारा की  जाती है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 गंश्ध्यक्ष  महोदय  :  विभाग के  अध्यक्ष  के  द्वारा  की  जातों  ह ै|  लिये  किसी  wea

 व्यवस्था  की  झावइयकता  नही ंहै  ।  पदाधिकारियों  को  नियुक्त  करने  वाले  स्वयं  ही  इस

 बारे में  निर्णय कर  लेते  हें  ।

 श्री  मुरारका  :  में  ने  प्रश्न  संख्या  १२०२ के  सम्बन्ध में  पूर्व  सूचना  दी  थी ।  परन्तु

 कल  महालेखा  परीक्षक  के  प्रतिवेदन  लोक  लेखा  समिति के  प्रतिवेदन के  सम्बन्ध  में  जो

 विनिर्देश  दिया  उसको  दृष्टि  में  रखते हुए  अरब  में  यह  wet  नहीं  पूछ  सकता  |  इसलिये  मेरा

 निवेदन है  कि  मुझे  wet  संख्या  १२३०  पूछने  की  अनुमति  दौ  जाय े।

 महोदय  :  अच्छा  समय  प्लान  पर  देखा  जायेगा |

 श्री  मुरारका  :  नहीं  तो  मुझे  अपना  पहला  प्रदान  पूछने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 खान  ite  ईंधन  मंत्री  स्वर्ण  fi
 में  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिये

 तैयार हूं

 महोदय  :  में  इसक  सम्बन्ध में  विनिवेश  दे  चुका हूं
 ।

 वह  कोई  नया  कानून  नहीं

 है  ।  इसलिये  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  जा  सकता  |

 ग्राम  उच्चतर  दिक्षा  संस्थानों  सम्बन्धी  समिति

 11 १२० ३.  श्री  झूलन  सिंह
 :  कया  दिक्षा  मंत्री  १५  १९५८

 के  तारांकित  प्रदान  संख्याਂ
 ४२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उच्चतर  दिक्षा  की  ग्राम

 ं
 की

 at  का  मूल्यांकन  करने  के  लिये  नियुक्त  की  गयी  समिति  ने  wat  काम  में  अभी  तक  कितनी

 प्रगति  की  है  ह

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  geyc  में  दो  ग्राम  संस्थानों  का  निर

 किया  गया था  कौर  दो  का  gEXE  में  निरीक्षण  किया  जायेगा |  दोष  संस्थानों  का

 ण  इसी  वर्ष  कर  लिया  जायेगा  |

 श्री  झूलन  सिंह  :  क्या इस  काम  के  लिये  नियुक्त  समिति ने  र  सामान्य

 शिक्षा  में  समन्वय  सामंजस्य  स्थापित  करने  के  पर  भी  विचार  किया  है  ! ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  ग्राम-दिक्षा  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  सभी प्र  के  प्रश्नों  पर

 विचार  किया  जायेगा  |

 देहू  रोड  डिपो  में  सेनिक  ट्रक  तथा  गाड़ियां

 1*  १२०५.  श्री  are  घोषाल  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सच है  कि  रोड  डिपो  म  तथा  गाड़ियां  खले  मदान  में

 पड़ी हुई  ह  ;

 यदि  तो
 उनकी  कुल

 संख्या  sae  वे  कितनी  अवधि  से  उस  दशा  में  पड़ी
 a

 @  >

 उसके FAT  कारण  हू
 ?

 म्रंत्रेजी  में
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 उपमंत्री  रघु राम या )  हां  ।  देह  रोड  के  गाड़ी-डिपो में  ।

 कौर
 क्योंकि  वहां

 पर  ढके  हुए  स्थान  की  बड़ी
 कमी  लये  गाड़ियां

 2Ev¥  खुले  मदान  से  पड़ी हुई  ह  ।  इनकी  संख्या  हरकत  बढ़ती  घटती  रहती  ३१

 PEE  को  ५००२  गाड़ियां  खुले  मदान  में  पड़ी हुई  थीं
 |

 श्री  हरविन्द  घोषाल  क्या  काम  न  श्री  सकने  वाले  उन  ट्रकों  को  बेच  देने  के  सभ्  नवम

 कोई  wad  किया  गया  है
 ?

 fat  वे  सभी  खराब  नहीं  हैं  ।  उनमें से  बहुत  से  ट्रक  मरम्मत के  योग्य हूँ  ।

 श्री  रंगा
 :  क्या  यह  नहीं है  कि  उनमें  से  बहुत  से  ट्रक  एसे  हें  जिन का  भ्र भी  तक  इस्तेमाल

 a  किया  गया  है
 ?

 उन  में  ऐसे  कितने  ट्रक हूं  जिन्हें  बिना  किसी  इस्तेमाल क  बेंच  देना

 द
 ?

 पड़गा

 श्री  रघु रामे या
 :  जेसा में  पहले  ही  बता  चुका  हूं  उन  में  से  बहुत  से  ऐसे  ट्रक  हें  जो

 कि

 मरम्मत के  योग्य  ह  वटी  हुए  ट्रक  नहीं  परन्तु  वे  इस  समय  ठीक  स्थिति  में  नहीं हूं
 ।  उनकी

 मरम्मत  कर  ने  के  सम्बन्ध में  हर  प्रकार  का  प्रयत्न  किया  जा रहा है  ।

 खुले  मदान  में  पड़े  ट्रकों  की  रक्षा के  लिये  उन्हें  टरपुलाइन्स  तथा  ग्न्य  प्रकार  की  वस्तु झ्र ों

 से  ढक  दिया  गया  है  ।  उनके  लिये  एक  बड़ी  सी  इमारत  बनाने  के  सम्बन्ध  में  भी  हमारी  एक

 योजना  उस  के  पूरा  होने  में
 कई

 साल  लग
 जायेंगे

 क्योंकि
 इमारत  बहुत

 बड़ी
 होगी |

 इस  डिपो
 के

 अ्रतिरिक्त  ate  भी  बहुत  से  डिपुओं  में  इस  प्रकार  की  बहुत  सी
 गाड़ियां  पड़ी  हुई

 श्री  नाथ  पाई  :  क्योंकि ये  गाड़ियां  2EvY  से  खुले  में  पड़ी  इसलिये  उनकी  कुल  कितनी

 क्षति हो  गयी है  ?

 श्री  रघरामेया  :  उनकी  वर्षा  से  रक्षा  करने  के  लिये  हर  प्रकार  की  सावधानी  बरती

 जा  रही है
 ।  सम्भव है  कि  थोड़ी  सी  हानि  हो  गयी हो  ;  परन्तु  हानि  का  ग्रामीण  लगाना

 बड़ा  कठिन  है  ।

 पति  मं०  to  कृष्ण  :  यदि  गाड़ियों  की  मरम्मत  की  जा  सकती  है  तो  वकंशापों  में  उनकी
 मरम्मत  क्यों  नहीं  की  जाती  ?  इस  सम्बन्ध  में  क्या-क्या  कठिनाई  तरा  रही  है

 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  वे  मरम्मत  के  योग्य  अब  अरब  मरम्मत  करने  की

 प्रविधि  अधिक  उन्नत  हो  गयी  है  श्र  उनके  पुर्जे  केवल  हाल  ही  में  उपलब्ध  हो  सके  हू  ।  तब

 हमारे  wad  प्रविधिक  व्यक्ति  भी  सरलता  से  उनकी  मरम्मत  कर  सकते  सब  से  बड़ी  बात

 यह  है  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  wa  अधिक  मितव्ययी बन  गये  हें  इसलिये  हमारे  पास  जो  ट्रक

 हमें  उन्हीं  से  काम  चलाना पड़ेगा  ।

 क्या  इन  गाड़ियों  का  किसी  निश्चित  ग्रन्थि के श्री  सोनावन े:  के  उपरान्त  निरीक्षण

 जाता है  रोक  कया  उन्हें  सुधारने  के  लिये  किसी  निश्चित
 अवधि

 के  उपरान्त  उनकी  मरम्मत  भी

 की  जाती  है  ?

 श्री  कृष्ण
 मेनन

 :  इन  गाड़ियों  की  किसी  नदी  ग्रन्थि के  उपर  नत
 मरम्मत  नहीं

 की
 जाती

 ।

 उनकी  मरम्मत  उस
 दृष्टि

 से
 की

 जाती  है  कि  उनका  इस्तेमाल न  किया  जा  सके  ।  इन  गाड़ियों  को

 मल ८५  ait  में
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 किसी  ढके  हुए  स्थान  पर  रखने  का  प्रदान  भी  कमा  न्वप ala  द क परन्तु  तन्य  जैसे  कि  शस्त्रास्त्र

 शादी  को
 ढके  हुए  स्थान  पर  रखने

 का  प्रश्न  उससे  भी  अधिक  महत्वपूर्ण  परन्तु  क्योंकि  हम

 प्रत्येक  वर्ष  के  लियें  एक  सीमित  ate  निश्चित राशि  ही  खर्च  कर  सकते  इसलिये हमें  फि

 वैसे  ही  काम  चलाना  होगा  |

 पी  रंगा  :  इस  बात
 को  ध्यान  में  रखते हुए  कि  हर  वर्ष  सरकार  नई  ट्रकों  ate

 कारों  के  लिये  ७  करोड़  रुपये  निर्धारित कर  देती  क्या  सरकार  ने  प्रतिवर्ष  इन  पुरानी  ट्रकों

 और  गाड़ियों  मे ंसे  कुछ एक  को  काम  में  लाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रयत्न  किया  है  ताकि  वार्षिक  खर्च

 में  कुछ  कमी
 की

 जा
 सके

 ?

 श्री  कृष्ण  मेनन
 :

 इसी  प्रदान  का  तो  उत्तर  पहले  दिया  जा  चुका  है  ।  एक  योजना  बनाई  गयी

 है  जिसके  किसी  भी  वस्तु  को  फेंका  नहीं  जाता  कौर  सभी  वाहनों  को  काम  में  लाने  का  प्रयत्न

 किया  जाता  है  ।  प्रति  वर्ष  ७  करोड़ रुपये  राशि  निर्धारित करते  समय  इस  बात  को  सदा

 में  रखा  जाता  है  ।

 श्री  रंगा  :  क्या  सरकार  सभा-पटल  किसी  भी  समय  एक  विवरण  रख  सकेगी  जिस  में  यह

 बताया गया  हो  कि  गाड़ियों  की  मरम्मत  करने  के  बाद  उनका किस  प्रकार  उपयोग किया  गया  है  ?

 fat  कृष्ण  मेनन  :  उन्हें  मरम्मत  कराने  का  कोई  प्रश्न  उत्पन्न  ही  नहीं  होता  ।  सशस्त्र  सेना

 को  स्वयं  ही  सैनिक  इंजीनियरिंग संस्थानों  में
 उनकी  मरम्मत  करनी  पडती  क्योंकि  पूरानी

 गाडियों  को  मरम्मत
 करना  श्र  उन्हें  काम  में  लाना  उनकी  योजना  का  एक  भाग  है  ।  इस  समय

 लगभग  Eooo  गाड़ियों  का  पुनर्निमाण  किया जा  रहा  है  |

 mera  महोदय  :  सन  इस  प्रकार  से  पुछा  जाना  चाहिये था  कि  ये  यां  कब  से  बेकार

 ह्

 प्री  कृष्ण  मेनन  :  मेरा  तो  यही  अनुमान है  कि  इन  में  से  किसी  भी  गाड़ी  का  गत  महा  युद्ध

 के  बाद  इस्तेमाल नहीं  किया  गया  है  ।

 महोदय  :  क्या  किसी  भी  गाड़ी  का  प्रयोग  नहीं  किया

 शी  कृष्ण  मेनन  :  सामान्यतया वे  सभी  युद्ध  के  स्टोर  क  अवशेष  हैं

 श्री  आल्वा  :  ऐसी  कितनी  ट्रक  हैं  जिन्हें  के  बाद  सड़क  पर  चलाना  प्रारम्भ  कर  दिया

 गया  है  कौर  क्या  देश  के  राज्य कोष  के  लिये  अधिक  से  अ्रधिक  धन  प्राप्त  करने  के  लिये  इन  गाड़ियों

 की  नीलामी करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रयत्न किया  गया  है
 ?

 श्री  कृष्ण  मेनन
 :

 हम  ने  बेचने  के  काम  को  कुछ  समय  के  लिये  स्थगित  कर  दिया है  क्योंकि

 थीं  जो  कि अपने  arta  से  हमें  यह  ज्ञात
 ga  है  कि  पिछले  दिनों  ऐसी  बहुत  सी  वस्तुयें  बिक  गयीं  थीं

 बाद में  काम  में  श्री  सकती  थीं  ।  हम  ने  अब  जो  नयी  योजना  बनायी  है  उसके  तक  लगभग

 Yoo
 गाड़ियों  को  नवीन

 :

 नारियों  जैसा  बना  दिवा  शय  इस  दिशा  में
 निरन्तर प्र

 हो  रही ननााााााण  गए

 f AT N  अंग्रेजी  में

 408  (Ai)
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 राष्ट्रीय सेना  छात्र  दल

 1*१२०८.  थी  दी० |. ह  दार्मा  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  Rey  में  राष्ट्रीय सेना  छात्र दल  में  १९४५७ की  अपेक्षा  भर्ती
 में  वृद्धि हुई  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  के  कारणों  की  जांच  की  है
 ?

 उपमंत्री  :  कौर  हां  ।  EXG—YE  में

 राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  के  सदस्यों  की  संख्या  में  २६,८८८  छात्रों की  वृद्धि हुई  है  जब  कि  PEYV—YS

 में  YO, V9  छात्रों  की  वृद्धि  हुई  थी  ।

 fet  दी  गत  वर्ष  सेना  छात्र  दल  में  लड़के  ae  लड़कियों  का  अनुपात  कितना

 सरदार  मजीठिया  :  में  जहां  तक  लड़कों  का  सम्बन्ध  सीनियर  डिवीजन  में

 —AnTT  ३८४५  कौर  सेना  छात्र  १०,८६७ थे  ;  जूनियर  डिवीजन  में--अफ़सर  Rigg  सेना

 छात्र  4,G5€  थे  ।  जहां  तक  लड़कियों  का  सम्बन्ध  सीनियर  डिवीजन  में  —-3¢  अफ़सर

 १,१७० सेना  छात्र  जूनियर  डिवीजन  में
 ८  १  अफसर  ग्रोवर  २,४३०  जहां तक  R&Xs—

 xe  में  वृद्धि का  संबंध  लड़कों  के  सेक्शन  में  सीनियर  डिवीज़न  में  PRE  अफ़सर  कौर  लगभग

 4,033  छात्र  जूनियर  डिवीजन  में  RE  अफसर  गौर  P8,RXE  छात्र  थे  ।  लड़कियों

 के  सेक्शन  में
 सीनियर  डिवीजन  में

 ८
 श्रफसर  कौर  ३,२५५  छात्र हैं  जूनियर  डिवीजन  में

 a4  अफसर गौर  ७,३०५  छात्र

 दी०  खं०  शर्मा
 :  किस  राज्य  में  इस  दृष्टि  से  सब  से  श्रमिक  वृद्धि  हुई  है  धौर  किस  में

 सब  से

 कम  हुई  है  ?

 सनोठिया
 :

 मुझे  खेद  है  कि  मेरे
 पास

 नहीं  हैं
 ।

 *.
 श्री

 दी०
 चे

 क्या  इन  छात्रों  को  राइफल  ट्रेनिंग  ate  वैमानिक  प्रशिक्षण  के  लिये

 मजीठिया
 :  जहां तक  वेमानिक  प्रशिक्षण  का  सम्बन्ध  उसके  लिये  हम  ने  फ्लाइंग

 क्लबों
 में  प्रबन्ध  कर  लिया  है  कौर  वहां  पर  उन्हें  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है

 ।
 जहां  तक  राइफल  ट्रेनिंग  का

 सम्बन्ध  सीनियर डिवीजन  में  प्रशिक्षण  दिया जा  रहा  है  ।

 श्रीमती  इला  पालचौघरी
 :  कितनी  लड़कियों  ने  विमान  सम्बन्धी  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  है  ?

 feos  7 प्रतिरक्षा  मंत्री
 कृष्ण  ॥  कस  els  न  लड़कियों को  एयरविंग  में  नहीं  लिया  जा

 रहा है  ।

 में
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 ख़ादिम  जातियों  में  श्वा नाव दोशी  कम
 क  बे  fea  समिति

 +

 FRR,
 S  थी  va  देव

 :

 इला  पाल चो वरी  :

 क्या  गुह-कार्यो मंत्री  १०  Exe  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  ees  क  उत्तर  के

 संबंध भें  एक  ऐसा  विवरण पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  निम्नलिखित जा  दी

 गर्द

 क्या  केन्द्रीय  afer  जाति  कल्याण  सलाहकार  बोर्ड  को  झ्ादिमजातियों में  खानाबदोशी

 कम  करने  के  साधन  उपाय  सुझाने के  हेतु  नियुक्त  की  गयी  तीन  व्यक्तियों  की  समिति  की  रिपोर्टे

 मिल
 गयी  है

 (a)  यदि  तो  उस  रिपोर्ट में  क्या  मुख्य  सुझाव  दिये  गये  हैं  ;  कौर

 क्या  रिपोर्टे की  एक  प्रति  पटल  पर  रखी  जायेगी ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :
 केन्द्रीय  ख़ादिम  जाति  कल्याण  सलाहकार

 ने  भ्रादिम  जाति  के  लोगों  की  खानाबदोशी खत्म  करने  कौर  इन  जातियों के  कल्याण  के  बारे में

 सुझाव देने  के  लिये  जो  उप-समिति  बनाई  थी  उसने  it  अपनी  रिपोर्टे  नहीं  दी  है  ।

 सवाल नहीं  उठते

 उत्तर  धंप्रेजी  में  भी  पढ़ा

 भी  og  देव
 :  क्या  माननीय  उपमंत्री  महोदया  को  यह  मालूम  है

 कि
 हर

 साल  हज़ारों  ऐसे

 आदमी  हैं  जो  अपने  घरों  को  छोड़  कर  लेपने घर  बार  को  ि  कंघों  पर  उठा  कर  के  दूसरे  स्थानों

 में  झा  जाते हैं  गर्मियों  में  फिर  वापिस  चले  जाते  हैं
 ?

 इस  यातायात महकमे  की  तरह  से  घूमने

 यानी  ये  जो  बेचारे  इधर  से  उधर  घूमने  वालें  पिछलें  ग्यारह  वर्षों  क्या  इन्दर  क्या  इनके  लिए

 कछ  विचार  ही  नहीं  किया  जा  सका  है  कौर  जो  बोर्डे  बना  gar  है  वह  श्राज  भी  इतना  लम्बा  इसके

 लिए  ले  रहा  इसका  क्या  कारण  है  ?

 महोदय  :  इस  संबन्ध  में  तर्क॑  देने  की  कोई  आवश्यकता नहीं  ।  माननीय  उपमंत्री ले

 बता  दिया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  एक  समिति  नियुक्त  कर  दी  गयी  है

 जयपाल  सिह  :  इस  समिति  के  सदस्यों  के  कया  नाम  हैं  ?  उन  में  से
 ्

 स्वयं  खाना बदो दा हैं  ?

 श्रीमती  आल्वा
 :

 सदस्यों  के  नाम  हैं  —sit  बी०  श्री  ए०  Uo  वी०  लुइस  कौर

 श्री  डी०  बसुमातारी ।

 pat  जयपाल सिंह  :  मेरे  प्रदान  के  दूसरे  भाग  का  उत्तर  ?

 poems  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  को  वह  प्रशन  पूछने  की  कोई  आवश्यकता नहीं  ।

 श्रीमती  इला  पालचौघरी  :  समिति के  एक  सदस्य  श्री  लुइस  ने  यह  सिफारिश की  है  कि

 जातियों  में  कृष्ण  रोग  की  रोक  थाम  करने  के  लिये  एक  विशेष  प्रकार  की  कार्यवाही  की

 क्या  इस
 सम्बन्ध में  कोई  उपयुक्त  कार्यवाही की  गयी  है  ?

 अ

 payer  अंग्रेजी  में



 मौखिक  उत्तर
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 आल्वा  श्री
 लुइस  ने  इ  प  द

 की
 बात  कही

 है
 क्योंकि  वे

 वे  स्वयं झ्र  रम  जातियों में

 काम  करते  रहे  हैं
 aga  after  ३२

 को
 की  प्रतीक्षा  कर  रहे  रिपोर्ट  जाने  पर  हम  इस

 पर  विचार  करेंगे  |

 डा०  श्रेणी  :  क्या  कोई  ऐसी  तिथि  निद्चित की गयी है की  गयी  है  जब  तक  कि  समिति की  रिपोर्ट

 प्राप्त  हो  जानी  चाहिये ?

 श्राल्वा
 :  इस  सम्बन्ध  में  पहले  ही  बताया  जा  चुका  है  कि  समिति  लगभग  तीन

 मास

 तक  रिपोर्टे  पेदा कर  देगी  ।  इस  सास  तीन  मास  की  wale  समाप्त  हो  रही  है  ,  तराशा है

 कि  शीघ्र  ही  रिपोर्ट  प्राप्त हो  जायेगी  ।

 श्री  सोनावने  :  जब  तक  रिपोर्ट नहीं  तब  तक  इस  ख़ादिम  जाति  की  समस्या  को  हल
 करनें का  क्या  उपाय  किया  गया  है

 ?

 श्रिध्यक्ष  महोदय  :  लगभग  एक  मास  तक  रिपोर्टे  प्राप्त हो  जायेगी  ?

 श्रीमती  आल्वा  :  इस  सम्बन्ध  में  काम  चलाने  के  लिये  एक  केन्द्रीय मंत्रणा  स  त

 प्रत्यक  राज्य  के  लिये  एक  एक  समिति  है  ।  ये  विशेष  कार्य  रिपोर्ट के  भ  के  बाद  ही  किया  जायेगा

 सो नाव ने  :  मेरा  प्रद  न  यह  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  ठोस  Hle

 की  गयी  है
 ?

 श्रीमती  आल्वा  :  हम  इसी  मास  या  आगामी  मास  में  अ्रनुसुचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित

 भादिमजातियों  के  कमिशनर  की  रिपोर्ट  पर  विचार  कर-रहे  ये  सभी  बातें  उस  रिपोर्ट  में  होंगी  ।

 श्री  पद्म
 देव

 :  मैँ  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  चूंकि  जो  समिति  बनाई  गई  हैं  उस  में  कोई  भी  ऐसा
 व्यक्ति

 नहीं  है  जिस  को  इस  बात  का  ज्ञान हो  कि  नामैड्स  क्या हैं  ;  किस  तरह  के  इनके  कष्ट  हैं

 क्या  इनको  समस्यायें  तब  far  वह  निश्चय  क्या  करेगी  उस  कम्यूनिटी  के  सम्बन्ध म॑
 |

 +श्रीमती  आल्वा  :  यह  बड़ा  कठिन  saad  ।  यह  समिति  स्वयं  ही  खानाबदोश  है  एक

 ज्य
 स

 दूसरे  राज्य  में  जाना  पड़ता  है  |

 दिल्‍ली  प्रयास

 1१२१२.  श्री  ज०  ब०  fao
 क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 र  एक गर-सरकारी व्यक्ति  को  दिल्‍ली  का  प्रशासक  नियत  ead  का  विचार  कर  रही

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव इस  समय  विचाराधीन

 नहीं है  ।

 श्री  भक्त  दीवान  :  इस  समय  दिल्‍ली  ऐडमिनिस्ट्रेशन  के  जो  हैं  उन  का  कार्य  काल  कई

 बार  बढ़ाया
 जा  चुका है

 ।  वह  कब  समाप्त  होने  वाला  है  ak  उन  की  जगह  कब  नया  व्यक्ति

 नियत  होने  वाला  है
 ?

 पत्नी  दा  सर  जब  तक  वे  काय  कर  रहे  हैं  किसी  नये  व्यक्ति  को  लाने  का  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं

 होता
 लना  निसि

 अंग्रेजी  में
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 मलयालम  विश्व-कोष

 (  sit  करियर
 1.0

 कौडियाल  :

 क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  केरल  राज्य  सरकार  या  साहित्य
 अकादमी  से  मलयालम  विश्व-कोष

 का  संकल
 न

 करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ है  ;

 यदि हां  ;  तो  क्या  सरकार  ने  इस  योजना  का  अनुमोदन  कर  दिया  है
 ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  ait  संस्कृत  तिक-कार्यो  मंत्री  मायूर  :  star

 राज्य  सरकार  से  जो  और  व्यौरा  मांगा  गया  था  उसकी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 fart  बैरियर
 :

 राज्य  सरकार  ने  यह  योजना  कब  दी  थी  केन्द्र प्रिय  सरकार  ने  उन  से  कौर

 व्यौरा  किस  समय  मांगा  था
 ?

 शी  हमा यून  कबीर  :
 मुझे  ३३  जनवरी  का  लिखा  एक  पत्र  मिला  था  कौर

 यहां से  उसका

 उत्तर  ७  फरवरी को  भेजा  गया  था ।

 मद्रास  में  तेल  की  संभावनायें

 1*  १२१६.  श्री  सुब्बया  च्  :  कया  खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  १२  CEKE

 तारांकित  संख्या  Ioy¥  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  तेल  मिलने  की  संभावनाओं  का  भ्रध्ययन  करने  के  लिये  जिन  of  जर्मनी  के

 विशेषज्ञो ंने  भारत  के  विभिन्न  भागों  का  दौरा  किया  था  कया  वे  मद्रास  राज्य  के  भी  किसी  क्षेत्र

 )  यदि  तो  वे  किन-किन  स्थानों  और  क्षेत्रों  में  गये  थे  ;

 वें  जिन  स्थानों  म  गये  उन  के  संबंध  में  उनकी  उपमत्तियां  हैं  और  खोज  संबंघी

 प्राथमिकता  के  बार  में  उन्होंने  क्या  सिफारिशें की

 खान  कौर  तेल  मंत्री  के ०  दे०  जी

 नेवेली  wie  तिरुचिरापल्ली

 अपने  प्रतिवेदनों में  उन्होंने इन  क्षेत्रों  का  संक्षिप्त  भूतत्वीय वि  दिया है

 श्र  तिरुचिरापल्ली क्षेत्र  को  उन्होंने  तेल  वाला  बताया  है
 |  ड |

 सुब्बया
 :

 क्या  कूछ  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  अब  कावेरी  डेल्टा  की  तलहटी  में  कुछ

 सर्वेक्षण  कार्य कर  रही  है  क्या  वह  इस  समिति  द्वारा  उल्लिखित  स्थानों  पर  भी  सर्वेक्षण  कार्य

 करेगी
 ?

 Fo  दे०  मालवीय :  तेल  तथा  प्राकृतिक
 गैस

 आयोग  के
 दल

 इन  क्षेत्रों
 का  सर्वेक्षण  कर  रहे

 — 1१  ये  थल  निश्चित  कार्यक्रम  के  कुछ  भी  कार्य हैं  ।  मेरे  लिये  यह बताना कठिन  है

 करेंगे या  नहीं  ।
 ————

 मूल  प्रोग्रेस  में
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 fat  तंगामणि
 :

 इस  पट्टी  ज  दक्षिण  श्ररकाट-तिरुचिरपल्ली  पट्टी  में  कोयम्बटूर

 कालेज के  प्रिसीपल  श्री  राम स्वामी  दिवस  ने  सर्वेक्षण  का  एक  प्रतिवेदन दिया  था
 ।  aa

 द्वारा  दिये  गये  प्र  तिवेदन  के  साथ-साथ  इस  प्र  तिवेदन  पर  भी  विचार  किया जा  रहा  है  ?

 श्री  चुके  दे०  जी  हम  पिछले  ak  मौजूदा  सभी  सर्वेक्षणों  पर  विचार  कर

 रहे  हैं  शर आगे शर भी भी  गहन  सर्वेक्षण  के  लिये  तैयार  होते  ही  हम  निश्चय  ही  वहां  जाकर  इस

 क्षेत्र में  तेल  मिलने की  झौर  भी  संभावनाओं का  पता  लगायेंगे  ।  लेकिन  अभी  मैं  इतना ही  कह

 सकता  कि  तेल  कौर  प्राकृतिक गैस  आयोग  कुछ  जांच कर  रहा  है  |

 सिक्कों  के  इतिहास  सम्बन्धी  प्रलेख

 1*१२१८.  श्री  अजीत  सिह  सरहदी  :
 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  लाहौर  के  श्रभेलेखागार  का  सिक्खों  के  इतिहास  विशेष

 रूप से  विभाजन से  पूर्व  के  काल  ऐतिहासिक  प्रलेख  प्राप्त  कर  लिये  हैं  ;  और

 यदि  तो  इन  प्राचीन  ऐतिहासिक  प्रलेखों  को  किस  स्थान  पर  रखा  जा  रहा

 मंत्री  का०  ला०  :  कौर  (a)  आवश्यक  जानकारी

 सरकार से  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 कोयले का  उत्पादन

 1*१९२०.  श्री  तंगामणि :  कया  खान  धौर  इंधन  मंत्री  १०  १९५८  के

 तारांकित प्रदान  संख्या  ८१९  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५८  में  कुल  कितने  कोयले  का  उत्पादन  ;

 सरकारी  श्र  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  उत्पादन  कितना-कितना  था  ;

 VERE  का  लक्ष्य  कितना  है  ?

 खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  wus  vo  लाख  टन  ।

 सरकारी कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्रों में  Yo €  ३  और  284° Vo Ae ea | ४७  लाख  टन  ।

 सरकारी  ak  गेर-सरकारी क्षेत्रों  के  लिये  औपचारिक रूप  से  तो  कोई  लक्ष्य  नहीं

 निर्धारित  किया  गया  लेकिन  यह  भ्र नू मान लगाया  गया  है  कि  PEXE  के  अंत  तक  इतना  उत्पादन

 गेर-सरकारी  क्षत्र  में  S20  लाख टन  ।

 Goo  लाख  टन  |

 pat  तंगामणि
 :  १०-१२-१९५८  को  एक  प्रदान  के  उत्तर  में  हमें  बताया  गया  था  कि  पहलें  १०

 महीनों  में  गैर-सरकारी क्षेत्र  का
 उत्पादन  Pre  ३  लाख

 टन  था
 ।

 में  जानना  चाहता हूं  कि  gE BY की

 इतनी ही  अवधि  में
 गेर-सरकारी

 बौर
 सरकारी

 क्षेत्रों  का  कितना  कितना  उत्पादन  होगा  ?

 स्वर्ण
 मैंन  पूरे  वर्ष  के  लिये  अनुमान  बता  दिया  है  ।  १०  महीनो ंके  लिये  इसका

 अनुपात  निकाला  जा  सकता  है  ।
 लेकिन  वास्तव  में  यह  झ्रनुपात  लगाना  ठीक  नहीं  होगा  ।

 गण
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 pat  तंगामणि
 :  कया  द्वितीय  योजन  के  लिये  किया  गया  लक्ष्य  क्षेत्र  क

 लिये  १४५०  लाख  टन  कौर  गेर-सरकारी  क्षेत्र  क ेलिय  ४४५०  लाख  टन--द्वितीय योजना  के  तक

 पूरा हो  जायेग

 paras स्वर  सिंह  :  उम्मीद तो  है

 AAT  लाइट्स

 1*  १२३  श्री  मरार का  :  FAT  खान  इंधन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 १९५५  से  १९५७  की  अवधि  फर्मों  को  उनके  सामने दी  गयी

 रोगियों के  लाइसेंस  किस  श्राघार  पर  दिये  गये  थे
 :---

 मेससे झ्रमीन चन्द चन्द  प्यारेलाल  १०

 रुपय महिन्द्र एण्ड  लगभग

 मास  खमचन्द  राजकुमार  न्  लगभग  २५  करोड  रुपये

 मेसर्स  बी०  ग्राम  एण्ड  लगभग ३३  करोड़  रुपये

 ba y  मास  भारत  श्रोवरसीज  लिमिटेड  लगभग  २०  करोड  रुपय

 मास  खण्डेलवाल  ब्रूसे  लिमिटेड  लगभग  १४  करोड़  रुपये  ;

 कया  उपर्युक्त  लाइसेंस  मुख्य  रूप  से  इस्पात की  के  आयात  के  लिये  ही  थे

 क्या  ये  फर्म  पहले  भी  नियमित  रूप  से  इन्हीं  वस्तुझ्नों  का  रायात  करती  श्र

 वह  जो  माल  आयात  करती  थीं  क्या  उसके  वितरण  पर  कोई  प्रतिबन्ध लगाया  गया

 शर

 कया  सरकार  उनक  के  संबंध  में  कुछ  भी  राज  सहायता प्रदान  करती थी
 ?

 खान  ate  क न  मंत्री  स्वर्ण  fag)  8eXx से  जून

 PENG  तक  इस्पात  के  लाइसेंस बड़ी  उदारतापूर्वक दिये  जाते  थे  ।  संबंघित  फर्म  हिसाब  में  ही

 बड़ी  मात्रा  में  इस्पात  का  ग्रायात  करती  हैं  ।  वे  इस  इस्पात  को  वास्तविक  आयात-मूल्य पर  बेचने  के

 लिये  भी  स्वतंत्र थीं  ।  इसके  ग्र लावा  इस्पात  नियंत्रण  विभाग  सरकार  के  हिसाब  में  भी  बड़ी  मात्रा

 में  इस्पात  खरीदता  था ।  ऐसी  खरीद  टेंडरों  को  मौत  की  जाती  थी  ।  ये  फर्म भी  सफल  टेंडरਂ  दिया

 करती  थीं  ।  इन  फर्मों  को  भ्र पने  हिसाब  में  मंगाये  जाने  वाले  कौर  उनकी  सरकार  द्वारा

 गये  इस्पात  के  बार  में  रायात  लाइसेंस  दिये  गये  पे

 ar  जहां
 ।

 जी  इस्पात  नियंत्रक  खरीदने  पर

 इन  फर्मों  ने  जिस  इस्पात
 का

 संभरण  किया |  ह  थ
 था  उसका  लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  की  हिदायतों के

 र  विधि  में  वितरण कर

 दिया  जायगा  |

 1  मिल  अंग्रेजी में
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 ये  फंमें  अपने  हिसाब  में  जिस  इस्पात  का  आयात  करती  थीं  उसको  अन्य  आयात क की  हुई

 वस्तुयें  की  तरह  ही  अपनी  पसन्द
 के

 खरीदारों  को  बेचने
 के

 लिये
 ७  ace a)  TH  स्वतंत्र

 केवल  इतना ही  प्रतिबन्ध  था  कि  वह  इसका  आयात-मूल्य  प्रौढ़  निश्चित  दर  से  मुनाफा ही  ले  सकती  थीं

 लेकिन  ७  १९५७  से  जो  भी  इस्पात  वाला  था  या  व्यापारियों  के  स्टाक  में  था  उसके

 वितरण  पर  रोक  लगा  दी  गयी  आर  उसके  संबंध में  इस्पात  नियंत्रक  ने  यह  हिदायत  दी  कि  उसका

 वितरण  महत्वपूर्ण  प्रयोक्ताओं में  ही  किया  जाय  ।  यह  इसलिये  किया  गया  क्योंकि  विदेशी  मुद्राओं

 संबंधी  कठिनाइयों  की  वजह  से  किसी  भी  प्रख्यात  कर्ता  को  wad  हिसाब  में  हल्के  इस्पात  के  की

 अ्रनमति  नहीं  दी  जाती  थी  ।

 जी  लोहा  ate  इस्पात  नियंत्रक  की  खरीद  पर  जिस  इस्पात  का  संभरण  किया  जाता

 उसे  भारतीय  नियंत्रित  भाव  पर  उपभोक्ताओं को  बेचा  जाता है  ।  यह  भाव  वास्तव में

 भाव  से  कम  है  ।  आयात  करने  वाली  फर्म  शरू  में  विदेशी  संभरण-कर्ता  कौर  इस्पात  की  कीमत

 कर  देती है  ।  उपभोक्ता से  वह  भारतीय  नियंत्रित  भाव  लेती  है  कौर  जो  अन्तर  होता  है  वह  लो

 प्रौढ़  इस्पात  नियंत्रक  से  वसूल  कर लेती है  |  यह  अन्तर  ही  राजसहायता है  |

 फर्मों  द्वारा  अपने  हिसाब  में  मंगाये  गये  इस्पात  के  संबंध  में  कोई  भी  राज  सहायता  नहीं  दी  जानी

 थी  ।  फिर  कुछ  ऐसे  मामलों में  जिन  में  प्राथमिकता  संबंधी  मांगों  को  पूरा  करना

 कर्ता  द्वारा  प्यार  हिसाब  में  से  मंगाये  इस्पात में  से  थोड़ा  सा  इस्पात  लेकर  भारतीय  नियंत्रित  भाव  पर

 उपभोकक्‍्ताग्रों को दे को  दे  दिया  जाता  था  ।

 श्री  मरार का  :  क्या  राज  सहायता  देते  समय  सरकार  ने  इस  बात  की  जांच  कर  ली  थी  कि  ये

 लोग  जो  कीमत  लेते  हैं  वह  वास्तव  में  आयात-मूल्य  के  बराबर  होती  है  या  श्रायात-कर्ताश्रों  द्वारा

 बढ़ा  चढ़ा  कर  ली  जाती है  ?

 स्वर्ण  यह  पूरी राज  सहायता  टेंडर  के  फलस्वरूप  मंगाये  गये  कूल  परिमाण  के

 ग्रा घार  पर  दी  जाती  थी  कौर  इसका  हिसाब टेंडर  में  दिये  गये  भाव  के  ग्राधघार पर  लगाया  जाता  था  |

 जहां  तक  उन  के  अपने  हिसाब  में  किये  गये  ग्रा यात  का  प्रश्न  इस  में  प्रत्येक  किस्म  के  बहुत  थोड़े

 कद  हज़ार  इस्पात  का  किया  जाता  था  :  कौर  इनके  संबंध  में  भी  संबंधित  कागज़ात  देख

 कर  इस  बात  की  जांच  कर  दी  जाती  थी  कि  कितनी  राज  सहायता  देनी  पड़ेगी  ।

 म  रोका  इस  फर्म  को  कूल  कितनी  राजसहायता दी  गयी  है
 ?

 स्वर्ण  fag:  मेरे  पास  इसक आंकड़े  नहीं है  ।  इसके  लिये  पृथक  प्रदान  पूछा  जाना

 चाहिये  क्योंकि  इस  में  काफी  बड़ा  विवरण  तैयार  करना  पड़ेगा  |

 ०?  दिये श्री  मुरारका
 :

 व्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इन  को  आयात  के  लिये  वास्तव  में  जो  ल
 ba  १ਂ  ४»

 गये  ae  उस  परिमाण  से  अधिक  के  बारे  में  थे
 जो  यहां  दिखाई  गयी  है  ,  कौर  चली  संख्या  उपलब्ध  नहीं

 है
 ?

 tay  fag:  कुल  संख्या  उपलब्ध  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  अपने  प्रश्न  में  कछ
 दे  रखे  हैं  sie  यदि  sa  वे  यह  कहते  हों  कि  यह  संख्या  वास्तव  में  इस से  अधिक  होनी  चाहिये  तो  में

 —_————— तबा
 इस  की

 इदारा  जांचकर  सकाता  लना

 मल  फ
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 पुन्नी  मुरारका
 :

 मैं  यह  कहता  हूं  कि  ये  आंकड़े  केवल  उन  के  बारे में  हैं  जब  कि

 ही  लाइसेंस  १०  लाख  रुपयों  से  रिक  का  है  ।

 faery  महोदय  :  माननीय  सदस्य  दूसरा  प्रश्न  पूछ  सकते  है  |

 श्री  रंगा  :  इन  फर्मों  ने  जिस  इस्पात  का  रायात  कर  सरकार  को  संभरण  जिस क

 लिये  उनको  राज  सहायता भी  दी  गयी  थी  ।  उसमें  से  कितना  भ्रंश  उन  के  हिसाब  में  खरीदा गया

 था  ?  साथ  इस  बात  को  ध्यान
 में

 रखते  हुए  कि  आयात-मूल्य  स्थानीय  भावों  से  अधिक
 सरकार

 से  राज  सहायता  प्राप्त  किये  बिना  वे  इस  कमी  को  पूरा  कसे  कर  पाये
 ?  wT  यह  इस  वजह  से

 gat
 वि

 वह  उसे  बाज़ार
 मैंगलोर  भी  ऊंचे  भाव  पर  बेच  कर  भ्रच्छा  मुनाफ़ा  कमाने  में  सफल  हो  गये

 स्वर्ण  सिंह
 :

 मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  स्मरण  दिला  दूँ  कि  १९  YY——Yi9 HY Maley की  प्रबंधन

 संभरण  की  दुष्टि  से  भ्रपेक्षाकृत  रूप  से  आसानी की  थी  कौर  भाव  भी  उतने  चढ़े  नहीं  थे  क्योंकि

 काफी  मात्रा  में  कर  लिया  गया  जहां  तक  लोहा  कौर  इस्पात  नियंत्रक  द्वारा  स्वीकृत  टेंडरों पर

 ख़रीदे  गये  परिमाण  का  संबंध  उसके  लिये  राज  सहायता  दे  दी  गयी  थी  ।  जहां तक  उन  के  भ्रपने

 हिसाब में  आयात  किये  गये  अन्य  परिमाणों  का  प्रदान  आमतौर पर  आयात  मूल्य  पर  कुछ  मुनाफा

 लेकर  उसकी  कीमत  वसूल  की  गयी थी  ।  कौर  उस  समय  इस  प्रायः  की  कोई  शिकायत  नहीं  प्रायी  थी

 कि  वे  ज्यादा  कीमत  वसूल  कर  रहे

 श्री  वें  ०  प०  नायर :  उनके  प्रिये  हिसाब  में  किये  गये  आयात  का  रायात-मुख्य  टेंडरों  में  किये

 गये  भावों की  तू  लना  में  कैसा  बैठता  प्रौर  इस  प्रकार  किया  गया  कितना  इस्पात  राज्यों  की

 परियोजनाओं को  दिया  गया  था  ?

 स्वर्ण  जहां तक  राज्यों  की  परियोजनाओं का  प्रदर  मैँ  बता  चुका हूं  कि

 उस  अवधि  में  कुछ
 भी

 कमी  नहीं  थी  उनकी  सम्पूर्ण  मांगें  पुरी
 कर  दी

 गयी
 थीं

 कौर  उन्हें  जो

 संभरण  किया  गया  वह  भारतीय  मूल्य पर  ea  क्योंकि  उनकी  मांगों  को  श्रामतौर पर  लोहा

 इस्पात  नियंत्रक  ने  भ्र पने  टेंडरों  में  शामिल  कर  लिया  था
 ।

 ऐसे  मामले  बहुत  कम  हुए  जिनमें  इन  प्रख्यात

 करनें  वालों  द्वारा  प्रख्यात  किये  गये  इस्पात  को  झपने  लिये  लेने  की  आवश्यकता पड़ी  हो  ।  गैर-सरकारी

 हिसाब  में  किया  गया  श्रायात  आमतौर  पर  गैर-सरकारी  उद्योगों  में  गया  |

 श्री do  qo  नायर :  मैं  यह  जानना  चाहता
 था  कि  इन  का  मूल्य  टेंडर  में  दिये  गयें  मूल्यों

 चयन

 की

 तुलना  में  कैसे  बैठता  था
 ?

 स्वर्ण  fag
 उतना  ही  ।  eat  बहुत  अधिक  नहीं  था

 ।

 fait  जोखिम  श्राल्वा
 :

 कया  बड़े  के  दावो ंके  मुकाबले  छोट  श्रायातकर्तात्रों

 के  प्रति  ,  जो  जनसाधारण  की  श्रावश्यकतायें पूरी  करते  सरकार  का  व्यवहार  उदारतापूर्ण  था  ?

 सरदा  स्वर्ण  मेरे  स्याल  से  हमें  इसक  बारे  में  दावों  या  अधिकारों  के  रूप  में  नहीं  सोचना

 चाहिये  क्योंकि  हमारा  कुल  वैदेशिक  व्यापार  से  कड़ों  करोड़ों  रुपये  का  है  कौर  विभिन्न  वस्तुओं  के  रायात

 करने  वाले  ही  सामान  देश  में  लाते  है  कौर  उसे  विभिन्न
 वितरकों में  बांटते  हैं  ।  मैँ  नहीं  समझता कि

 किसी  क  दावे  या  के  रूप  में  इस  मसले  पर  विचार  करना  उचित  एए

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ठ  ह  र
 || |  |  चेट्टियार  :  इन  फर्मों को

 दी
 गयी  सरकारी  राज-सहायता को  ध्यान  में  रखते ष्

 हुए  क्या  सरकार  ने  इस  बात
 की

 जांच  की
 थी

 कि  इस्पात
 का

 ठीक-ठीक  आयात-मूल्य  कितना  था
 ?

 स्वर्ण  सिंह
 :

 मेरे  ख्याल  से  माननीय  सदस्य  मेरी  बात  का  अनीता  भ्रंश  समझ  नहीं

 पाये  यह  भाव  वही  था  जो  टेंडर  के  फलस्वरूप  निश्चित  gar  था  ।  इसलिये हमें  ठीक-ठीक  यह

 पता  है  कि  इसका  श्रायात  किस  मूल्य  पर  किया  गया  है  ,  wc  अधिकतर इसके  संबंध में  ही  राज

 सहायता दी  गयी  थी ।  वास्तविक मूल्य  के  संबंध  में  इतनी  ह  लीग  रानी  होती  जिन  के

 स्वरूप  मूझे  मानना  पड़ेगा  कि  थोड़ी  बदमज़गी  भी  पैदा  हो  गयी  है  क्योंकि  लेखापरीक्षा तथा  वित्त

 विभाग
 द्वारा  की  जाने  वाली  सख्त  निगरानी  के  फलस्वरूप  भ्र भी  तक  राज  सहायता  संबंधी  बहुत  से

 मिलों  का  भुगतान  नहीं  हो  पाया  है  ।

 fat  रामनाथन  चेट्टियार  कुल  कितनी  राज-सहायता  दौ  गयी  है
 ?

 स्वर्ण  सिंह
 :

 मैं  कह  चुका  हूं  कि  इसके  लिये  मुझे  पूर्व सु
 a

 geal  के  लिखित  saz

 डिस्टलरी  का  बचा-खुचा  माल

 ११८९१.  श्री  राजेश सिह
 :

 नया  वैज्ञानिक  गवेषणा  और  संस्कृत  तिक-कायम  मंत्री यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  वैज्ञानिक  तथा  श्रौद्योगिक  गवेषणा  परिषद्‌  के  अधीन  काम  करने

 वाली  विभिन्न  राष्ट्रीय  गवेषणाओं  संस्थाओं  में  जो  गवेषणा  की  गई  है  उससे  डीसी

 के  बचे-खुचे  माल  का  भी  उपयोग  किया  जा  सकेगा  ;  कौर

 इसका  व्यौरा  किस  प्रकार  का  है
 ?

 वैज्ञानिक गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ
 :  केन्द्रीय

 औषधि  गवेषणा  लखनऊ  ने  डिस्टिरलरी के  मेल  से  प्रयोगशाला क  स्तर  पर  एक  खाने  वाला

 समीर  का  हाइड्रोलिसेट  पाउडर  तैयार  किया  है  जिस  में  एमिनो  एसिड  तथा  बी  कॉम्प्लेक्स ग्रूप  के

 मिन  काफी  मात्रा  में  होते  हैं  ।

 इसका  उपयोग  पौष्टिक  आहार  की  कमी  को  पुरा  करने  में  किया  जा  सकेगा  जिसका

 निर्माण  मैल  को  धोने  कौर  सेलों  को  उपयुक्त  एन्ज़ाइम  के  साथ  श्राटोक्लेव  कौर  डाइजेस्ट कर  के

 तथा  रतिन्द्र  ड्रायर  में  सुपर  सें ट्रीप यूज करके  कौर  सुखा  कर  किया  जायेगा

 नगर  तथा  ग्राम  आयोजना का  सकल

 1११९४.  थी  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 नया  वैज्ञानिक  गवेषणा  और  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  २

 १९५८  क  तारांकित प्रदान  संख्या  ४<«४  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 के  नगर  तथा  ग्राम  प्रायोजना  द्वारा  किये  गये  डिप्लोमा  को  मान्यता  देने  के  बनी  की  क्या

 स्थिति
 है  ? वारा  a

 faa  अंग्रेजी  में
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 वैज्ञानिक  गवेषणा  silt  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  हमायून  :  टेक्निकल  और

 ब्यावसायिक  योग्यता  का  पता  लगाने  वाले  बोर्ड  द्वारा  नियत  एक  विशेषज्ञ  समिति ने  इस  मामले की

 लॉच  करक  झपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ।  प्रतिवेदन  पर  बोलें  द्वारा  उसकी  ध्रुमिर  बैठक  में
 विचार  किया  जायेगा  जिस क  ६  PELE  को  होने  की  आशा  है  ।

 बनारस  हिन्दू  विद वलि यालय
 क

 पास  उसर  प्रदेश  की  जमींदारी

 १  29.0
 J  श्री  quar राय

 श्री

 बया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 )  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  क  पास  उत्तर  प्रदेश  के  कितने  जमींदारी  उन्मूलन  बॉण्ड  हैं

 ये  बांड  कब  खरीदे गये  थे

 ये  किस  मूल्य  पर  खरीदे  गये  थे  ;  और

 जब  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय ने  इन्हें  खरीदा  था  उस  समय  लखनऊ

 शौर  वाराणसी  में  इन  बांडज़  का  बाजार  भाव  क्या  था
 ?

 दिक्षा  मन्त्री  का०  ला०  श्रीमाली )  2&,9¥,000  रुपये  के  ग्रंथित मूल्य  क

 VVo  बांड

 (a)  ate  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट ४,  श्रनुघस्थ

 संख्या  २]  |

 अलग-भ्रमण  तारीखों  को  कलकत्ता  में  बांडों  के  जो  बाजार  भाव  थे  वे  उपयुक्त  विवरण  में

 दिये  गये  ।  ये  कलकत्ता  स्टाक  एक्सचेंज  एसोसिएशन  लिमिटेड  द्वारा  जारी  किये  गये  बाज़ार

 के  अनुरूप  लखनऊ  या  वाराणसी  में  कोई  मान्यता  प्राप्त  स्टाक  बाजार  नहीं  है  ;  वहां क

 उस  समय  के  श्रधघिक़ृत  बाज़ार  भावों  की  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  |

 भारत  को  वनस्पति  तथा  पदा-पक्षी

 1*  १२०४.  श्री थें  न  नायर  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक कार्थ  मंत्री  बह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  की  वनस्पति  तथा  पशु-पक्षियों का  विशेष  विवरण  तैयार  करने  के  बारे  में  क्या

 कोई  प्रगति की  गई  है  ;  कौर

 इस  विषय  में  जो  कार्य  आरम्भ  किया  गया  है  उसका  ब्योरा  क्या

 वैज्ञानिक  गोवा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्र  नयन
 :  कौर

 मांगी  गई  जानकारी  बताने  बाला  एक  रि  सभा-अटल  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट

 ayes  संख्या  3]  ——

 अंग्रेजी  में
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 थापित  छात्रों  को  पंजाब  विश्वविद्यालय  हारा दी  गई

 1१२०६.  श्री  वाजपेयी :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की  करेंगे कि

 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 पंजाब
 विश्वविद्यालय  ने  विस्थापित  छात्रों  को

 _
 में  अब  प्राइवेट  न  बैठने  देने  का  निर्णय  किया  है

 यदि
 तो

 क्या  सरकार ने  इस  संबंध  में  पंजाब  विश्वविद्यालय से  कोई  सिफारिश

 की  है
 कौर

 उसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 परीक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्नीसाली )
 :  और

 सहमत  नहीं  gar  | पंजाब  विश्वविद्यालय  इस  पर

 इस्पात  सन् यन्त्र

 Tes.

 सरदार प्र्  सि०  सहगल  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बराने  की

 कपा  t  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रूरकेला  भिलाई  दोनों  ही  इस्पात  संयंत्रों  का  प्रबन्ध

 स्तान  स्टील  लिमिटेड करता  है  ;

 क्या  दोनों  इस्पात  संयंत्रों  मे  विभिन्न  श्रेणियों के  पदों  अर्थात्‌  ate  डिवीजन कलक

 अपर  डिवीजन कलक  और  अन्य  ग्रनसचिवीय  तथा  टेक्निकल  पर  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  के

 वेतन  क्रमों  में  कोई  अ्रन्तर है

 यदि  तो  इन  दोनों  इस्पात  संयंत्रों  में  विभिन्न  श्रेणियों  के  पदों  के  वेतन क्रम  समान

 करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  करती  है
 ?

 1  इस्पात  खान  कौर  इंजन  मंत्री  स्वर्ण  जी  हां  |

 इस्पात  परियोजनाओं  में  इस  समय  sae  तथा  अपर  डिवीजन  के  चालू  वेतन
 कमों  म  कोई  ग्रस्त नहीं  है  ।  दोनों  परियोजनांग्रों  में  wa  अ्रनसचिवीय तथा  टेक्निकल

 wal  के  वेतन  क्रम  भी  समान है  |  कुछ  पदों  में  थोड़ा  बहुत

 नये  पदों  के  समान  वेतन  क्रम  रखने  की  मंजूरी  दी  जा  रही  है  ।  बहुत  से  विद्यमान

 पदों  के  बारे  में  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  द्वारा  अपने  प्रबन्धकत्व  में  तीनों  इस्पात  परियोजनाओं  में

 समान क्रम  रखने  के  बारे  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  |

 मध्य  में  तेल  सर्वेक्षण

 ha  | सिकाना
 TFRVLO  श्री  पांगरकर  :  क्या  खान  Wie  ईं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या यह  ई

 सच

 है  फि
 रकार  मध्य  प्रदेश

 क  कुछ  जिलों  में  तेल  की  खोज  करने
 के

 बारे  में
 एक  सर्वेक्षण कर  र

 यदि  तो  उसका

 योग  कया  प्रौढ़ «ला

 न  मूल  अंग्रेजी  में
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 अरब  तक  कितनी  प्रगति  की  US  ए

 कौर  तेल  मंत्री  है०  दे०  जी  नहीं  ।

 और  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 नव-साक्षरों  के  लिये  साहित्य

 १२११.  शी  दिवनंजप्पा  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  यूनेस्को  के  सहयोग  से  नवसाक्षरों के  लिये

 बने  का  निश्चय कोटि का  कौर  एक  निश्चित  स्तर  का  साहित्य  तैयार  करने  के  लिये  प्रो

 किया है  ;  श्र

 यदि  तो  उसका  व्योरा क्या  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  start

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  .  जाता है  ।

 विवरण

 निकाली  छ सिनिशर्या
 उपयोग

 ददरी

 न

 ATT  के

 लिये  १-१-१९५७  से  BP-VV-VEUS

 तक  ट्रीय  विषयक  सरल  alan  are  सामाजिक  विकास  संबंधी  अ्रथवा  स

 तीन
 ग्रंथ

 के
 प्रकाशित  wid, a WaayTat  पर  सर्वश्रेष्ठ  पुस्तकों  के  प्रत्येक  भारतीय  लेखक  को

 ४८०  डालर

 २,  २८०  रुपये  के  १०  पुरस्कार  देने  का  निश्चय  किया है  ।  इन  दस  पुरस्कारों में  से  चार

 तीन  दो  बंगला  कौर  एक  उर्दू  की  पुस्तक  के  लिये  होंगे  ।  नकद  पुरस्कार  के

 साथ  भारत  सरकार  प्रत्येक  पुरस्कार  प्राप्त  पुस्तक  की  १४५००  प्रतियां  राष्ट्रीय  विकास  सेवा  तथा

 सामुदायिक  विकास  खंडों  में  निःशुल्क  वितरण के  लिये  खरीदेगी  ।  मंत्रालय में  पुस्तकों  _  की

 विष्टि  के  लिये  प्राप्ति  की  अन्तिम  तारीख  J o-¥-2EYE  है  जिनके  परिणाम  २  RENE

 a  क  घोषित  किये  जाने  की  आशा  है  ।  प्रविष्टि के  नियम  तथा  पुस्तकें  प्रस्तुत  करने  के  बारे  में  निदेश

 लय  से  निवेदन  करने  पर  निःशुल्क  प्राप्त  किये जा  सकते  हैं  ।

 मणिपुर  में  तांबा  ate  गिलट

 पर*१२१४
 थी  ले०

 बचो
 ०  सिह

 सिद्धनंजप्या

 या  खान  कौर  इंजन  मंत्री  ५  RES  के  तारांकित  प्रइन  संख्या

 ३५  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग ेकि  क्या  भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  द्वारा

 गी  गई  विस्तृत  जांच-पड़ताल  से
 इस

 बात  का  पता  चला  है  कि  मणिपुर  के  कोंपल  थाना  कौर

 निंगथी  में  तांबे  कौर  गिलट  के  निक्षेप  हैं  उसको  आधिक  रूप  से  प्राप्त  किया  जा  सकता है  ?

 ननगाऊ  कौर  कोंपल  थाना  में  प्रारम्भिक
 कौर  तेल  मंत्री

 के०  दे०  मालवीय )

 जांच-पड़ताल  के  सिलसिले में  नमूने  एकत्र  किये  गये  उनके  परिणामों से  पता  चला  है  कि  तांबे

 को  निकालने  में  अधिक  लाभ  होगा  कौर  गिलट  में  कम  ।  निंगथी  क्षेत्र  में  जो  नमूना  एकत्र  किया  गया

 है

 उसमें

 न

 तो  गिलट  ही  काफी  मात्र

 में

 पाया  जाता
 है  और  तांबा  ही

 ।
 SRR

 को
 एक  तरीके Ss  SS
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 से  घौर  खोज  करने  की  ध्रावश्यकता है  तथा  इन क्षेत्रो ंमें  तांबा  कौर  जस्ता  ग्रामीण  रूप  से  निकाला

 जा  सकेगा  यह  wal  नहीं  कहा  जा  सकता |

 अंधे  बच्चों  के  लिये  ara  सकल

 थी  सिद्धनंजप्पा  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  द्वारा  aa  बच्चों  के  लिये  एक  कजी
 स्कूल

 स्थापित
 जा

 रहा है

 यदि  तो  वह  कब  at  कहां  पर  स्थापित  किया  जायेगा
 ;

 इसमें  कितना  व्यय  होगा
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  श्रीमाली )  शौर  अंधे  बच्चों  के  लिये
 ४

 जनवरी

 १९५८ को  देहरादून  में  एक  प्राप्त  सकल  स्थापित  किया गया  था

 दतिया  योजना काल  में  लगभग  ४  लाख  रुपये  |

 ज्वालामुखी तथा  |... ड ्»  में  छिद्र  काय

 TFL.  श्री  गोरे  :  क्या  खान  ake  इंधन  मंत्री ट  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि ः

 ज्वालामुखी ak  ara  में  छिद्रक-कार्य की  श्रौसत  गति  क्या  है  ;  ae

 शझ्रासाम  तेल  कम्पनी  द्वारा  नाहर कटिया  क्षेत्र  में  जो  छिद्र  कार्य  किया  गया  उसकी

 तुलना  में  इस  काय  की  गति  कैसी  है
 ?

 fara  ate  तेल  मंत्री  के०  Jo  :  ज्वालामुखी कौर  न»  में  प्रति  दिन

 छिदा  कार्यो  १०  4.0  मीटर  के  औसत  से  किया  जा  रहा

 नाहरकिटया  प्रदेश  में  इस  समय  जो  छिद्र  कार्य  किया  जा  रहा  है  उसकी  गति  ज्वाला

 मुखी  कौर  कैम्प  के  हमारे  परीक्षण  की  तुलना  में  कहीं  प्रतीक  है  ।  उनकी कोई  तुलना  भी  इसलिये

 नहीं  की  जा  सकती  कि  भूमि  के  स्तर  कौर  छिद्र  की  स्थिति  समान  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  के  होटलों  में  नत्य

 [*
 १२१९.

 राजा  महेन्द्र  प्रताप  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )
 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  के  होटलों  में  नृत्य  gar  करते  हैं  ake  दैनिक  समाचार

 पत्रों में में  इसके  बारे  में  विज्ञापन  प्रकाशित  gat  करते हैं  ;

 यदि  तो  सरकार  उन्हें  बन्द  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही करने  का  विचार  करती

 गि हन कार्य  मंत्री  गो०  ब०
 :  जी  हां

 दरकार  एसा  कोई

 सता  भीं
 ैं

 ।  ऐसे  मामलों  में  हस्तक्षेप  करने  के  बारे  में

 इकार

 कों

 आकार  देर  केपलर  काई  ्

 rot  में मूल
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 शाहदरा का  कुष्ठ  कह

 TRL  धा सर

 sit  बाजपेयी

 या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फरवरी  PELE  को  लगा  दी  गई  थी क्या  यह  सच  है  कि  शाहदरा  कुष्ट  गृह  में

 कौर  कुष्ट  रोगियों को  गुंडों  ने  बहुत  मारा  था

 यदि  तो  घटना  का  व्योरा  क्या  है

 क्या  सरकार  ने  इस  घटना  के  बारे  में  कोई  जांच  की  थी  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला ?

 मंत्री  गो ०  |: ह  पत्त )
 ate  बताया  जाता  है  कि  १६  फर

 PEXE  को  शाहदरा  कुष्ट  गृह  के  कुछ  रहने  वालों  तथा  बेला  रोड  बस्ती के  कुछ  कुष्ट

 रोगियों  के  बीच  झगड़ा  हो  गया  था  जो  शाहदरा  कुष्ट  गृह  में  रहन  वाले  एक  व्यक्ति  द्वारा  एक॑  महिला

 का  श्रीमान  किए  जाने  के  बारे  में  वहां  पंचायत  करने गय  थे  ।  इसका  परिणाम  यह  निकला  कि  तीन

 झोपड़ों  में  प्राग  लगा  दी  गई  जो  जल  गये  कौर  लगभग  दस  लोगों  के  मामूली  चोटें आराई  i  पुलिस

 बलाई गई  जिसकी  सहायता  से  शांति  स्थापित  की  जा  सकी  ।  तब  से  गृह  में  पुलिस  का  एक  रक्षक

 तैनात  कर  दिया गया  है

 site  पुलिस  मामले  की  जांच  कर  रही  है  ।

 दिल्‍ली  में  स्कूलों  की  विधिक  परीक्षा यें

 1*  १२२२.  सौ ०  ब्रह्म  प्रकाश  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 क्या  दिल्‍ली  स्कूलों  की  arian  परीक्षा यें  art  के  बदले  EXE  के  मध्य से

 होंगी ;  थ
 >

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हू
 ?

 कार्य  भागा  का०  ला०  करी  \
 दिक्षा  चागला  प्  are  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 जी  हां  ।

 कभी  तक
 aes

 परीक्षायें  are  में  gor  करती  थीं  श्रगली  कक्षा  का  ate नया  शिक्षा

 संबंधी  सत्र  १  प्रप्रल से  आरम्भ  हुमा  करता  था  ।  परीक्षाएं  की  तारीखों में  निम्न  कारणों से

 परिवर्तन  कर  दिया गया  है
 :--

 (१)  दिल्‍ली  प्रशासन
 को

 परीक्षाओं  ate  प्रगति  सत्र  प्रारम्भ  करने के  बीच

 इतना  समय  नहीं  मिल  पाता  कि  वह  नये  स्कूलों  बिन्त  कर  सके  अ्रथवा

 विद्यमान  स्कूलों  का  विकास  क कर  सके  तथा  उसके  लिये  अवश्य
 की

 अंग्रेजी  में
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 व्यवस्था  तथा  अरन्य  सामान  wife  को  प्रबन्ध  कर  सके  ।  इसका  परिणाम  यह

 निकला कि  नये  स्कूलों  में  न  तो  पर्याप्त  संख्या  में  भ्र ध्या पक  ही  हो  पाते  थे  और

 न  सामान  की  व्यवस्था  ही  हो  पाती  थी  ।  यह  तभी  हो  सकता  था  जबकि  स्कूल  जूलाई

 में  खुलें  |

 (२)  छात्रों  को  नई  कारों  के  लिये  पुस्तकों  एवं  अन्य  सामग्री  खरीदने

 के  लिये  पर्याप्त  समय  नहीं  मिलता  था  ।  कभी-कभी तो  ata  तक  बाजारों  में

 किताबें  भी  नहीं  मिल  पाती  थीं  ।

 अक्तूबर से  जनवरी  पढ़ाई  के  साथ  चलने  वाले  तमाम  कायक्रमों के  कारण

 छात्रों  को  गंभीरतापूर्वक  अध्ययन  करने  मैचों  में  वार्षिक  परीक्षा  देने  के  लिय

 तैयारी  करने  के  लिय  पर्याप्त  समय  नहीं  मिल  पाता  ।

 (x)  वार्षिक  परीक्षा  होन  के  बाद  ही  एकदम  नई  कक्षा  में  जाने  पर  छात्रों  का  गंभी रता

 पुर्वक  पढ़ाई  करने  में  ध्यान  नहीं  लगता
 |

 (x)  areas  के  राज्यों  में  यह  वर्ष  १५  जुलाई  से  area  होता है
 तथा  इस  समय  दिल्‍ली  में  जो  व्यवस्था  है  उससे  दिल्‍ली  att  कौर  यहां  से  बाहर  जाने

 वाले  छात्रों  को  कठिनाई  होती थी  ।

 औद्योगिक  कर्मचारियों  के  लिये  आचरण  नि

 राजेन्द्र  सिह
 :

 यर  2223.4  श्री  स०  स०  बनर्जी

 इकबाल  सिंह  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १६  १९५८  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ७१  के  उत्तर के  संबंघ  में

 ae  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार के  अधीन  श्रौद्योगिक  कर्मचारियों  के  लिये  आचरण  नियमों  को

 afar  रूप  दिया  जा  चुका है  ;  शर

 यदि  तो  नियमों  का  विस्तृत  व्यौरा  कया है  ?

 होने के  लिये  केन्द्रीय  अर्स निक  सेवायें  )  नियमों  में  संशोधन  किया  गया  है

 संशोधित  केन्द्रीय  सैनिक  सेवायें  नियमों  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखी  जाती  है  ।  परिदिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ¥-¥].

 केन्द्रीय  दिक्षा  संस्था

 राम  कृष्ण  गुप्त

 १२२४.  श्री  कोडियान  :

 |  थ्री  सिद्धनंजप्पा  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बतान  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  farett  दिल्‍ली  को  शिक्षा  गवेषणा  के  लिये  राष्ट्रीय

 केन्द्र के  रूप  में  मान्यता
 देने  के  लिये  सरकार

 का  एक  प्रस्ताव है  ;  और
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 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या हें  wit  यह  किस  प्रक्रम पर

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०
 ster)

 जी  at

 fara  अभी  विचाराधीन  है  ।

 सैनिकों के  बच्चों  को  दिक्षा

 श्री  भक्त  देन
 १२२४

 श्री fro  चे  शर्मा

 बया  प्रतिरक्षा  मंत्री  १५  g&as  के  धार  संख्या  १४७६  के  उत्तर  के

 सजा  में  यह  बताने की  छपा  करेंगे कि  :

 ares  सेवाओं  के  सैनिकों  के  बच्चों  के  लिये  देत ेकी  जिस

 योजना  पर
 विचार

 किया  जा  रहा  क्या  इस  बीच  उसके  बारे  में  कोई  अनति  निर्णय  कर  लिया

 मया है  ;

 यदि  तो  उस  स्वीकृत  योजना का  स्वरूप क्या  है  ;

 वह  कब  से  चाल  की  जायगी  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  सेनिक  अफ़िसरों  के  ath लिये  एक

 अंगदान  योजना  बनाई गई  है  जिसके  aid की  अन्तिम  रूप-रेखा  तीनों  tat के  vere  ने

 अभी-अभी  तयार  की  उन  ब्यौरों  का  सरकार  निरीक्षण  कर  रही  है  ।  war  श्रेणी  सैनिकों के

 से  पं  बाधित  एक  योजना  तीनों  सेनाओं  द्वारा  विचाराधीन  है  |

 atc  यह  प्रश्न  इस  समय  न  उठते  |

 सरकारी भवनों  के  लिये  इस्पात

 *?  २२६.  श्री  ब०  To  नायर  :  क्या  छान  धौर  इंधन  मं  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (#)  भारत  सरकार  द्वारा  निर्माण  कार्य  क्रम  के  लिये  अपेक्षित  इस्पात  oe  किस  प्रकार

 रिदा  जाता  है  ;  अझर

 इत  आवश्यकता का
 कितने  प्रतिशत  देशी  संसाधनों से  पूरा  मया  शौर

 MeKV—4S  में  कितना  किया  गया  ?

 शान  ite  इंधन  मंत्री
 ers  fag):  (*  कौर

 .  सरकार के  निर्माँण

 कार्यक्रम के  लिये  इस्पात  कोटा  सर्टिफिकेट  पर  नियंत्रित  दरों  पर  दिया  जाता  है  ।  इस  इस्पात  का

 कुछ  भाग  देशी  उत्पादन  में  से  दिया  जाता  है
 भ्र

 बाकी  भ्रायात  किये  गये  इस्पात  से
 ।

 हाल

 वर्गों  के  अनुसर मांग  नहीं  भरा  रही
 थी

 भर  tesa  उनको  दिये  गये  कुल  टन  भार  में  से  किसी

 भी  प्रकार का  इस्पात  मांग  सकते  थे  ।  प्रख्यात  किये  गये  इस्पात  में  से  सरकारी  निर्माण कार्य  कर्मों

 को  दी  गयी  इस्पात  को  मात्रा  के  बारे  में  भ्रांकडे  उपलब्ध  नहीं  है  ।
 निधाना

 मिल  अंग्रेजी  मे

 408  (Ai)
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 दक्षिण  भारत  में  केन्द्रीय  विश्व  विघालय

 1*  १२२७.  श्री  दी०  Wo
 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  राज्य  पुनर्गठित  आयोग  की  सिफारिश  के  अनुसार  दक्षिण  भारत  में  एक

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  पर  क्या  निर्णय  किया गया  है  ?

 परीक्षा  मंत्री  छटा  ला०  जी  हां  ।

 इस  काम  को  इस  समय  न  करन  का  निर्णय  किया गया  है  ।

 त्रिपुरा  परिषद

 *  १२२८.  श्री  पदम  देव  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १०  ५८  के  तारांकित प्रदान  संख्या

 ८०२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  त्रिपुरा  परिषद  द्वारा  की  गयी  यह  rsa  कि  उनके  लिये  अधिक  व  स्यान  की

 ब्यवस्था  की  जाये  ,  इस  बीच  पूरी  की  जा  चुकी  है  ;  भोर

 यदि  नहीं
 तो  यह  कब  तक  पूरी  होने  की  सम्भावना  है

 ?

 गृह-कार्य
 मंत्री  गो०  ब०

 :  wie  त्रिपुरा  ढेरी टो  रियल  हासिल  को

 सलाह  दी  गई  है
 कि

 ag  भ्र पनी  जरूरत  के  मुताबिक  एक  नई
 रत

 बनाने
 के
 के  बारे  में  ढोस  सुझाव

 तैयार  करे  ।

 मैंगनीज़  थ्रोट  काला  ata

 1* १२२९.  थ्रो  पाटेकर
 :

 क्या  खान  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  ! कृपा  करेंगे  कि

 हाल  ही  में  उड़ीसा
 राज्य

 में  मैंगनीज  भ्रामक
 काले

 सीसे  के  निक्षेपों  का  भारी

 मात्रा में  लगाया गया  शौर

 उपरोक्त  खनिजों  को  निकालने  के  लिय  सरकार  द्वारा  ai  क्या  कार्यवाही  की

 गयी है  ?

 +खान  कौर तेल  मंत्री  के०  दे०  उड़ीसा  राज्य  के  खात  निदेशालय के

 ्य  विभाग
 ने  बताया है  कि  कोरापुट कौर  कालाहांडी  जिले  में  लगभग  ३०  लाख  टन  मेंगनी ज

 के  निक्षेप  होने  की  सम्भावना  है  ।  तथापि  विस्तृत  पूर्वेक्षण  द्वारा  निक्षेप  wat  तक  सिद्ध नहीं  हो

 सके  इस  सर्वेक्षण  में  किसी  काले  सीसे  का  पता  नहों  लगा  है  ।

 निकालने  के  बारे  में
 ae

 कार्यवाही  तभी  की  जा  सकती  है
 जब

 विस्तृत ्य  द्वारो
 निक्षेप सिद्ध  हो  जायें  ।

 ee  ee

 अंग्रेज़ी  में

 1Graphite.
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 केरल  में  लोह  ध्रयस्क  निक्षेप

 श्री  वॉरियर
 1*१२३१

 {  at  कौडियाल

 बया  इस्म  खान  शोर  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  राज्य  के  कुछ  भागों  में  लौह-ग्राहक  वि  मान  होने  का  सुझाव  देते  हुए

 सरकार  से  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुग्आा है

 क्या  कोई  पूर्व क्षण  लाइसेंस  जारी  किये  गय  wr

 इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 fea  श्रील  तेल  मंत्रो  के०  दे०  :  कौर  नही ं।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 पब्लिक  teal  में  भारत  सरकार  को  छात्र  त्तियों

 परेश
 थी  राम  कृष्ण गप्त

 श्री  सिद्धनंजप्पा

 war  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पब्लिक  स्कूलों  में  योग्यता  तत  योजना  को  जारी  रखने  का

 कसला किया  गया  wk

 छात्रवृत्तियां दी  जायेंगी  ? यदि  तो  इस  योजना  के  अधीन  PEXE—o F में

 हां
 ।

 शिक्षा  मंत्री  (¥T0  का०  ला०

 @)  लगभग ६०  छात्रवृत्तियां  ।

 इंजीनियरिंग दिक्षा  का  जी  उत्तर  प्रदेश

 *  १२३३.  थी  भक्त  दर्शन  :  क्या  बेमानी  गवेषणा  ate  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  २  दिसम्बर

 Res  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  os  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  के  इंजीनियरिंग  शिक्षा  के  तदर्थ  बोड़  द्वारा  प्रदत्त  डिप्लोमा  कौर  सर्टिफिकेट

 को  मान्यता  प्रदान  करने  का  जो  प्रशन  विचाराधीन  क्या  इस  बीच  उसके  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कर

 गया  है

 (a)  यदि  तो  क्या  उनको  मान्यता  दे  दी  गयी  है

 यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  नाकारात्मक  तो  इस  बारे  में  इतनी  देर  होने

 का  क्या  कारण  है

 तक  अ्रन्तिम नि इस  सम्बन्ध
 में

 कब  हो  जानें  की  आशा है  ?

 मूल  dual
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 बेमानी  गांव
 णा

 और  ake  तिक-कार्यो  मंत्रो  हम  य  [  :  से  उत्तर

 प्रदेश के  इंजीनियरी  शिक्षा  ats  के  डिप्लोमा कौर  सार्टिफिकेटों  को  मान्यता  देन ेका  सवाल

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बनाये  गये  जांच-बोर्ड  को  जांच  करने  सिफारिशें करने  के  लिये  सौंप  दिया

 गया  है  ।  इस  बारे  में  जांच-बोझ  की  सिफारिशें मिल  जाने  पर  ही  सरकार इन  डिप्लोमा  कौर

 सर्टिफिकेटों  को  मान्यता  दे  सकेगी  ।  बोर्डे  की  बैठक  PEXE  के  दर  में  होने  की  उम्मीद  se

 दिल्‍ली  प्रशासन  भ्र ौर  दिल्ली  नगर  निगम  के  बीच  सहयोग

 1१२३४  श्री  राजे  fag  :  कया  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ब्रा  कि

 क्या  सरकार को  इस  तथ्य  का  पता  हैकि  जन  सम्पर्क  समिति  के  श्री

 गोपी नाथ  मन  ने  हाल  ही  में  कहा  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  नगर  निगम  के  बीच  कोई

 सहयोग  नहीं  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  श्री  अमन  द्वारा की  गयी  शिकायत  की  जांच  की  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले हैं  ?

 मंत्री  गो०  Ao  स  सरकार  का  ध्यान  समाचार-पत्रों में

 छपे  इस  समाचार  की  आकर्षित  किया  गया  था कि  जन  सम्पर्क  के  सभ

 श्री गोपी नाथ  ने  कहा है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  कौर  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  बीच  भ्रपेक्षित

 सहयोग  में  कमी है  ।  इस  विषय पर  ध्यान  दिया  गया  कौर  आशा है  कि  जो  भी  गलतफहमी थी  बह

 अब  दूर  हो  गयो  है  भर  भविष्य  में  समिति  का  कार्य  संवादिता और  समझ-बस  के  वातावरण

 में  हो  सकेगा  ।  इस  विषय  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  है  ।

 टे  पिरोना  महरौली

 1१२३४,
 श्री दी०  | हू +

 शो  रा०  स०  तिवारी

 क्या  बज्ञानिक  गवेषणा  शोर  सांरकृ  तिक-कार्य  मंत्री  २८  2eXs  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  ३१०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  टेपिश्रोका  मकरोनी  के  बनाने

 प्रौढ़  क्या  प्रगति  हुई है  कौर  देश  में  चावल  खाने  वाले  व्यक्तियों  को  यह  किस  हृद  तक  दिया

 सम्भव हो  सकेगा  ?

 वैज्ञानिक  was
 wt  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्रो  हुमायूँ  :  केरल  में  एक  संयंत्र

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव है  जिसकी  उत्पादन-क्षमता २०  टन  टेपिश्नोका  मकरोनी  प्रति  दिन

 होगी  ।
 परियोजना

 के  विभिन्न  टेक्निकल  कौर  अन्य  geal  का  भ्रष् ययन  करने  कौर  इस  संयंत्र को
 स्थापित  करने  के  लिय  हाथों  से  प्राप्त  प्राक्कलनों  की  जांच-पड़ताल करने  के  लिये  एक  टे

 समिति बनाई  गयी  है  ।

 मल  भ्रंग्रजी  में

 Tapioca  Macroni
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 केन्द्रीय  श्रापात  सहायता  संगठन

 1१८६६.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  PENS

 eq  केन्द्रीय  झा पात  सहायता  संगठन  द्वारा  क्या  काम  किया  गया  ?

 मंत्री  गो०  :
 केवल  एक  केन्द्रीय  झा पात  सहायता  संगठन है  ।

 eyo—vVE  में  इसने  विभिन्न  प्राप़्त  सहायता  सेवाओं
 के  लिये  अपेक्षित  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण

 दिया  ।  १  Pex’  तक  केन्द्रीय  सहायता  संगठन  के  wile  नागपुर  में  चल  रही

 केन्द्रीय  आपात  सहायता  प्रशिक्षण  संस्था  में  २७२  व्यक्तियों  को  me  स्त्रियां

 भप्रद्यिक्षण  दिया  गया  ।  इसके  केन्द्रीय  संगठन  ने  राज्य  सरकारों  कौर  संध-राज्य  क्षेत्रों

 को भी  सामूहिक  agree  योजनायें  बनाने  में  सहायता दी  ।

 बम्बई  में  होम  इंस  की  तरह  दिल्‍ली  में  भी  एक  स्वेच्छा  संगठन  स्थापित  करने की  व्यवस्था

 की  जा रही जिन  ज्यों  में  ऐसे  संगठन  नहीं  उनको  भी  ऐसा  करने  का  दिया

 बेसिक  स्कूल

 1१८६७.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  PeYs-4Ee

 में  भव  तक  कितने  बेसिक  स्कूल  खोले  गये  भ्रौर  कितने  प्राथमिक  स्कूलों को  बेसिक

 स्कूलों  में  परिवर्तित  किया  गया  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  षा८  श्रीमाली ):  सभा  पटल  पर  एक  विवरण रखा  जाता है  ।

 [afaa
 परिशिष्ट  ४,  are  संख्या  ६]

 w
 पंजाब में  बेसिक  स्कूल

 1१८६८.  भरी  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 पंजाब  में  PEXS—YVE  में  कितने  नये  बेसिक  स्कूल  खोले

 श्र

 पंजाब  में  उपरोक्त  कालावधि  में  कितने  प्राथमिक  स्कूलों  को  बेसिक

 स्कूलों में  परिवर्तित  किया  गया
 ?

 मंत्री  का०  ला०  ate  कोई  नहीं  ।

 पंजाब  राजस्वयांन  में  पाकिस्तानी

 श्री  राम  कृष्ण गुप्त

 श्री  बी०  Wo
 शिप

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 में  परब  तक  कितने  पाकिस्तानियों ने  बिना  बीसा  कौर
 यात्रा  सम्बन्धी

 बैध  कागज़ात  के  बिना  पंजाब  ait  राजस्थान  में  प्रवेश  कौर

 उन  में  से  कितने  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ?

 "..  ne  wee  tee
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 मंत्री गो०
 कौर  (@)  ज  एकत्र की  जा  रही  है  धौर

 उपलब्ध  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जावेगी  ।

 पुस्तकालयों के  प्रशिक्षण  के  लिये  संस्था

 १८७०.  थ्री  Sto  च०  Wal  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  १६  rP€Ye  के  ग्रतारांकित प्रदान

 संख्या  २१४३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंग  कि  पुस्तकालयों  के  प्रशिक्षण  के  लियें

 संस्था  स्थापित  करने में  श्री  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  विवरण  संलग्न  है

 विवरण

 योजना  के  श्रतुसार  पुस्तकालयों  mit  राष्ट्रीय  विकासਂ  पर  पहला  नया  प

 रम  २  gexs  को  हो  गया  है  ।  यह  तीन  महीने तक  चलेगा  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा

 इस  पाठय पाठ्य-क्रम  के  लिये  बारह  प्रशिक्षार्थी भे  जे  गये  पुस्तकालय  विज्ञान  में  डिप्लोमा  का  नियमित

 STH  १९४९  से  area  होगा  feast और  प्रशासनिक  कर्मचारियों  को  नियुक्ति

 के  लिये  व्यवस्था  की  गयी है
 कौर  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  चुनाव  किया

 जारहा  संस्था  दिल्‍ली

 विश्वविद्यालय  पुस्तकालय के  एक  भाग  में  स्थापित  की  गयी  है
 ।

 संस्था  का  उचित  रूप  से r
 संचालन  ati  के  लिये  विश्वविद्यालय ने  एक  मंत्रणा  समिति  बनाई  है  जिसके  सभापति  उप-कुतप

 हूँ ।

 WAHT

 श्री  राम  कृष्ण गीत
 1१८७१

 श्री  दलजीत  fag

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 Reus  शर  gays  में  विभिन्न  भारतीय  खेल  दों  में  सुघार  करने  के  लियें

 wa  तक  कितनी  धनराशि  श्रावंटित  की  गयी  है

 इस  कार्य  पर  YEYE-Ko A में  कुल  कितना  धन  ay  किया  जायेगा  ;  are

 खेलों  को  लोक-प्रिय बनाने  के  लिये  PEXE-Ko  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा

 की  जायेगी ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  देश  में  खेलों  में  विधि  करने  के  लिये  मारक

 सरकार  द्वारा  १४५७-५८  भ्र  2eys  में  निम्नलिखित  खर्चें  किया  गया  दै

 REXYV-¥S  €,७१,८१४७*  ३७  रुपये

 REYG-YVE  (  )  G,Se,XYS2° v2  रुपय

 Woy  लाख  रुपये ।

 v.~ सी
 खेल-कूद को  लोक-प्रिय  बनाने  के  लिये  भारत

 a  का

 क्रीडांगण  कौर र  भ्रतिथि-परहों  का

 र  य  खल mr  rob
 के  लिये  वैतनिक  सचिवों

 $$

 tae  sid  में
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 की
 राष्ट्रीय  खेल  फेडरेशन/एसोसियेशन/ विशेषित  खेल  संगठनों  को  खेल  का  सामान

 अन्तर्विष्ट
 ट्रीय

 खेलों में  भाग  राष्ट्रीय  चैम्पियनशिप  आयोजित करने  के  लिये  भ्रनुदान,जैसी  योजनायें

 बनायी ई  ।  नीति  की  भावी  रूप-रेखा  खेल-कूद  सम्बन्धी  तदर्थ  जांच  समिति  को  faarfe at,

 जिनकी  अब  जांच  हो  रही  कौर  पुनर्गठित  ufaa  भारतीय  खेल-कूद  परिषद्‌  के  पर

 निर्भर  करेगी

 पजाब  a
 ~

 खल
 ७,

 ~  1१८७२.  थ्री  राम  कृष्ण  क्या  शिक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 पंजाब  सरकार
 का

 विकास  करने
 के

 लिये
 १६५८-५६

 में  अब  तक  कुल
 कितनी  का  श्रमदान  दिया

 गया  है  ?

 मंत्री  का ०  ला०  श्रीमाली  में  पंजाब  सरकार  को  खेलों  का  विकास

 करने  के
 लिये

 ait  तक  कोई  waar दही  दिया गया  ।

 भारतीय  भषिनियमों  का  wey  तथा  काश्मीर  राज्य  में  लाग  होना

 1१७३  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  कया  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय  जो

 भारतीय  अधिनियम  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  में  लागू  नवदीं  उनके  क्या  नाम  |?

 1
 विधि  उपमंत्री  हज़ार नवीस )  :  जानकारी  एकत्र  की  ना  रही  है  कौर  यथा-सम्भव  शी  घ

 सभा-पटल पर  रख  दी  जावेगी  ॥

 उड़ीसा  में  राइफ़ल  1.0  बलब

 1१८७४  श्री  प्र०  के०  देव  :  कया  गृह-कार्य मंत्री  उड़ीसा में  उन  स्थानों  का  नाम  बताने की

 कृपा  करेंगे  जहां  पर  राइफल  fey  क्लब  चल

 मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  जानकारी  राज्य-स  से  एकत्रित की

 जा  रही दै  धौर  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जावेगी

 उडीसा  राज्य  को  खेलों  के  विकास  के  लिये  झन दान

 1१८७५.
 Sit  प्र०  के०  देव :  बया  दिक्षा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  व  रेंगे  कि

 (*)  कया  भारत  सरकार  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  अरब  तक  राज्य की

 खेलों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  कोई  भ्रनुदान  दिया  wk

 यदि  तो  यह धन  विभिन्न  योजनाओं  किस  ट्रक  ay  किया

 गया दै  ?

 शिक्षा
 मंत्री  का०  ला०  नही ं।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 मूल  झंप्रजी  में



 Joke  लिखित  saz  १३  १९१४६

 इलाहाबाद उच्च  न्यायालय

 १८७६.  थी  सरजू  पांडे
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  किः

 at  १६५८  में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के
 सामने  बन्दी  प्रत्यक्षीकरण

 घोर  लेस्

 याचिकाश्ों  के  बुल  कितने माम  के  लायें  गये  ;

 इनमें  से  कितने  मामलों  का  निर्णय  किया जा  चका  है  ;.  घोर

 कितने  मामलों  में  सरकार  के  foes  निर्णय  दिये  गये
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही

 हे  पौर  वह  सभा-पटल पर  रख  दी  जायेगी ।

 दुर्गापुर  में  ब्रिटिश  प्रविधि

 1१८७७.  श्री  दलजीत सिंह
 :  कया  खाम  wie  इंजन  मंत्री  ag  बताने  की  कपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  निर्माणाधीन  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र के  स्थान  पर  बहुत  से

 प्रविधि  नियोजित  किये  गये  हैं  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  क्या  सभा-पटल  पर  एक  farce  रखा  जायेगा  जिसमें  उनकी

 कौ  दत्त  मजूरी  बतायी  गयी हो  ?

 छान  शोर  इंधन  मंत्री  स्वर  :  हां

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  स्थान  पर  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  द्वारा  कोई  ब्रिटिश

 प्रविधि  नियोजित  नहीं  किये  गये  हैं  ।  इन्डियन  स्टील वक् से  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  लिमिटेड

 भभोर  उनके  उप-ठकेदारों  द्वारा  १८२  इन्टरनेशनल  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  द्वारा  €  ब्रिटिश  प्रविधि

 नियोजित  किये  गये  हैं  क्योंकि  वे  ठेकेदारों
 कौर

 परामर्श-दाताओं
 के  कर्मचारी  हिन्दुस्तान

 स्टील fro  उनकी  मजूरी  नहीं  देती  ate  उनकी  सेवा  की  ae  निर्धारित नहीं  करती

 पंजाब  में  लोक  सहायक  सेना  शिविर

 1१८७८.  श्री  दलजीत  fag  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ३१  १६४५८  के  बाद  से  पंजाब  राज्य  में  लोक  सहायक  सेना

 PEVE  की  घारा  ४
 के

 अंतगर्त  कितने  शिविर  स्थापित  किये गये  हैं  ara  किन  स्थानों  पर  स्थापित

 हें
 |  कौर

 a  ~  in
 पंजाब  राज्य

 के
 विभिन्न  जिला  शिविरों  में  कितने  स्वयंसेवकों  के  नाम  लिखे  wa

 हूँ  ?

 मंत्री  कृष्ण  :  कौर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 भल ६  Sasi  में



 शे२  १८८०  प्रेट्र

 ३१  2ex5 FH ar के  बाद  से  पंजाब  राज्य  में
 निम्नलिखित

 स्थानों  पर  पांच  लोक

 agree  सेना  शिविर  बनाये  मम  हैं

 है

 )

 बादलपुर

 (=)  ३१  १९५७  के  बाद  से  पंजाब  राज्य  के  नॉक  सहायक  सेना  में  जिले-वार  as

 किये  गये  व्यक्तियों  की  निम्न  प्रकार  है

 Te  तान

 ci  किये  गये  व्यक्तियों की  सं

 अम्बाला  र्द्ध

 अम  तसर
 o¥e

 रेज

 रेड

 तम्बाक ूव
 at  खेती

 1१८७८.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  बित  मंत्री  ag  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  fe
 बिना  आज्ञा के  तम्बाकू की  खेती  करने  पर  प्रतिबन्ध  लया

 हमा

 क्या  पिछड़े  हुए  पहाड़ी  क्षेत्रों  को
 बिना  ore के  इसकी  खेती  करने  की  सुविधायें

 दी  arc

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री
 मोरारजी  नहीं  ।  बिना  oar  के  तम्बाक्‌ की  खे

 करने  पर  प्रतिबन्ध नहीं  है  ।  तम्बाकू  उत्पादक  को  एक  पूर्व  घोषणा  करनी  पड़ता  है  कि  वह

 कितनी  भूमि  में  तम्बाक  की  खेती  करना  चाहता  यदि  वह  क्षेत्र  प्रत्येक  यथा  उत्पादन-दुबक

 समाहर्ता  द्वारा  अधिसूचित  जिस  के  लिये  किसी  घोषणा की  श्रावइ्यकता नहीं  से  प्रतीक

 कौर  ये  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते  क्‍यों कि कि  यदि  निर्धारित सीमा  से  कम  क्षेत्र में

 पगारमान
 श्र  की

 खेती
 की  तो  उसके  लियें  कोई  आला  की

 श्रावइ्यकता
 नहीं  है  |

 tia  stat



 खित  उत्तर ३०६२  धुक्रवार, च्थ्के  १३  १९४५६

 ऋणों  की  प्रत्याभूतियाँ

 1१८८०.  श्री
 स०  मेहदी  :  कया  वित्त  मंत्री  १७  १९४५९

 के  तारांकित प्रश्न

 संख्या  Ra  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 गैर-सरकारी  क्षेत्रों  द्वारा  भारत  सरकार की  प्रत्याशी  पर  at  विदेशी

 संसाधनों  से  कुल  कितनी  राशि  का
 ऋण  लिया  गया  शौर

 उन  हाथों  के  नाम  हैं  कौर  कितनी  धनराशि का  ऋण  लिया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्री  मोर/रजी
 माननीय  सदस्य  पुनर्वास

 तथा
 विकास

 सम्बन्धी  भश्रन्तर्राष्ट्रीय  बैंक  के  अतिरिक्त  wear  विदेशी  सूत्रों  से  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  द्वारा  लिये
 ् १६ ७

 गये ऋण  का  निर्देश कर  रहे  भारत  सरकर  नएनए  किसी  ऋण  को  प्रत्याभूति नहीं  दी  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 पंजाब  को  केंन्द्रीय समाज  कल्याण  ate  की  सहायता

 1१८८१-  श्री  दलजीत  सिह  :
 क्या  शिका  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  : ग

 क्या  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  ने  पंजाब  राज्य  बन्दों पर  नई  मुख्य

 घोजनाग्रों  के  लिये  किसी  वित्तीय  सहायता  का  आवंटन किया  at

 REXE-Ko  में  राज्य  को  कितनी  सहायता  देने  का  प्रस्ताव

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  बोर्डे ने  पंजाब  में  दादरी  मुख्य  कल्याण

 विस्तार  परियोजनाओं  के  faa iN  सद्दायदा दी

 राज्य-वार  कोई  विशिष्ट  शझ्रावंटन  नहीं  किया  जाता
 ।  VEXE-fo  में  दी  जाने

 बाली  सहायता  पंजाब  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  के  लिये
 प्राप्त  योजनाओं की  संख्या  पर

 निर्भर  करेगी

 नारनौल  में  लोह-वयस्क

 १८८२.  शी  राम  कृष्ण  गीत
 :

 कया  खान

 करेंगे :

 क्या  यह  सच
 कि

 नारनौल  में  भ्रामक  खानों  से  वयस्क  को

 लना  बन्द  कर  दिया

 यदि  तो  यह
 कब  कौर  क्यों  बन्द  किया

 स्वान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  ix  फॉस्फोरस

 की
 मात्रा  afta  रहने  के  कारण  woe  की  बाजार  में  मांग न  होने  के  कारण  अन्तरों

 कौर
 बिहारी पुर

 स्थानों  से  भ्रामक  निकालना  PEEVE  से  बन्द
 कर  दिया

 गया  ।

 psa  जी  में



 अ on  करे रे २२  १८८०

 qsarfeat qatar

 पर
 लगाये

 गये  आरोपों की  उन  होने तक  पट्टे
 के  नवीकरण  न  होने  के

 कारण  धनो  atic  धन् वोली  खानों  को  ३०-१०-१९५८  को  बन्द  कर  दिया गया  1

 aq  नवीकरण  की  मंजूरी  गयी  है  ।

 धन  शोर  व्यय  कर

 १८८३.  ot  क्या  वित  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बम्बई  के  मराठवाड़ा  प्रदेश
 के  पांच  जिलों  में  EXG—NE FBT में  व्यय

 कर  शौर

 बनकर  के  कितने  fara  ait

 उन  पर  कितनी  राशि  का
 कर

 लगाया
 गया  ?

 मंत्री  मोरारजी  -¥-2RXS  से  2-2ENE  तक  के  वारे  में

 wafer  जानकारी  निम्नलिखित  है

 व्यय  कर  धन  कर

 नियों  की  संख्या  ९१

 ~ BI-2-UE TH AU TW तक  लगाये  गये

 कर  की  राशि  द्य  Go, voke

 erat  के  भवन

 १८८  श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  भारत  सरकार  ने  स्कूलों  के  भवन  निर्माण के  हेतु  संघ  राज्य-क्षेत्रों में  way

 निर्माण  शाखायें  स्थापित  की  कौर

 (a)  यदि  तो
 इन

 wera
 के

 संगठन
 का

 ब्यौरा
 कया

 मंत्री  का०  सला०  श्रीमाली  )  नहीं

 प्रशन
 नवदीं  उठता  ।

 हिन्दी  को  प्रोत्साहन

 १८८५.  श्री  श्रीनारायण  दास :  बया  शिक्षा  एक  ऐसा  विवरण  समा-पटल पर  रखनें

 की  कृपा  करेंगे  जिसमें  निम्नलिखित  जानकारी  दी  गई  छह

 १६५८  में  हिन्दी  को  बढ़ावा  देने के  लिये  विभिन्न  हिन्दी  संगठनों  के  लिए  किस

 भ्राता पर  अनुदान  स्वीकृत  किये

 ये  श्रमदान  किन-किन  राज्यों  को  दिये  गये  प्रत्येक राज्य
 qq a  किन-किन

 संस्थानों  को  दिये

 क्या  इन  अनुदानों  के  परिणामस्वरूप  इ इस  दिशा  में  wa  तक  हुई  प्रगति  का  कोई

 मूल्यांकन  किया  गया
 कौर

 ——_—_—_——  es

 अंग्रेजी  में
 *Assessecs.



 वै  of  लिखित  उत्तर  १३  reve

 यदि  तो  इस  की
 मुख्य-मुख्य  बातें  क्या हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला४७  से  (a).  विवरण  संगठन  है  ।

 दिजिये  परिशिष्ट  ४,  धनुवात  संख्या

 भारत  का  a-afeara frat विभाग

 1१८८६  श्री  स०  we  बनर्जी  :  क्या  वैज्ञानिक  cae  शौर  मंत्री यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे कि

 PEXYY-¥S  में  भारत  के  भू परिमाप  विभाग  के  अधीन  सरकारी  कार्य  के

 लिये
 यात्रा  पर  तृतीय  शौर  चतुर्थ  श्रेणी  के

 कर्मचारियों
 द्वारा  पसवक-पृथक

 दैनिक  भत्ता  समेत  कुल  कितना  धन  aa  किया  शौर

 PexXE-K  में  कितना  धन  खर्च  किया

 वैज्ञानिक  carer  भोर  सांस्क्तिक-कार्य  उपमंत्री  स०  लो०  :

 प्रथम  श्रेणी  के  पदाधिकारी  --१,०३.३६४  रपये

 दतौन  श्रेणी  के  पदाधिकारी  -७3*१.३८४  रुपय

 पय  श्रेणी  के  पदाधिकारी  --३,६६,६६३  रुपये

 चतुर्थ  श्रेणी  के  पदाधिकारी  ——2,30,¥%o

 अविक

 कुल  9,98, 522

 a

 प्रथम  श्रेणी  क  पदाधिकारी  १२,४८६ र

 द्वितीय  श्रेणी  के  पदाधिकारी  —~—l9G, GEE  रुपये

 वाक्य  लेगो  क  पदाधिकारियों  --४,  २२,४०७  रुपये

 चतु श्रेणी
 के  पदाधिकारी  280  रुपय

 mon  meee

 कुल  प८,६७,० ४४  srg

 eat

 भारत  के  भ-परिमाप  विभाग  के  कर्मचारियों  के  लिये  चिकित्सा

 1१८८७  श्री  स०  स०  बनर्जी
 :  कया  वैज्ञानिक

 गवारा  भोर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 भ्र तान  कृपा  करेंगे कि

 क्या  देहरादून में  भारत  भू-परिमाप  विभाग में  क्यारियों  की  बाह  य  चिकित्सा

 के  लिये  एक  अस्पताल

 थम  sruft  द्वितीय  श्रे यदि  तो  PEYV-YS
 iad

 UATE,  नान  at  तू  पिय  श्रेणी  कौर  चतुर्थ  ait

 नाला

 के  कुल  कितने  कर्मचारियों  का  इलाज  किया
 आ

 1  मूल  wast
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 कया  सब  वर्गों  के  कर्मचारी  सिविल
 सर्जन  या  स्पेशलिस्ट

 से  ले  सकते हैं

 इजाज  करा  सकते  हैं  ;

 re तोक्यो  ऐसे  परामशं  कौर  चिकित्सा  पर  शौर  विशेष  q  ।  त

 खरीद  wat  को  गयो  राशि का  परितोष  कर  दिया जाता  है  ;  कौर

 PEYO-¥S  में  द्वितीय  तृतीय  कौर  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  sr

 पु थक  रूप से  कितनों  धनराशि  का  परिरोध  किया

 गवारा  ate  संस्कृत  तिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो०  :  /  *

 दून  में  दो  भू-परिमाप  अस्पताल हैं  ।

 चिकित्सा
 के

 लिये  पात्र  कर्मचारियों
 की

 संख्या  ८८२  है  जो  पति  कौर
 अपने

 परिवार  को  चिकित्सा  करा  सकते  १९५७-५८  में  इलाज  किये  गये  प्रथम  श्रेणी

 द्वितीय  ata  श्रेगो  भोर  चतुथं  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  बार
 में

 तत्काल  उपलब्ध  नहों  कुल  मिला  कर  Pey-4¥s  में  दोनो  भ्र स्प तालों में  ५३,३८६

 मामलों  का  उपचार  किया  गया  ॥

 (7)  हां
 ।

 at

 (=)  प्रम  लेगो  पदाधिकारी  ZUR.  २५८  रुपये

 fata  लेगो  पदाधिकारी

 qian  पदाधिकारी  ७,४९५.  १४  रुपये

 चतुर्थ  श्रेणी  पदाधिकारी  --  w¥n. ey aqg ६४  ag

 भारत  के  भू-परिमाप  विभाग  हारा  भू-मोतिकोय  व्  में  भाग  लेना

 1१८८८.  श्री  स०  सझ  बुर्जों  :
 बया  बटालिक  awe  शोर  स  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  a—ofcarg nN  विभाग  ने  म क  में  भाग  लिया ;

 यदि  तो  उन्होंने  कायें

 यदि  कोई  तो  उसके  क्या  कारण  हूँ  ?

 विजदानी  गवेषणा  सांस्कृतिक-कार  उपमंत्री  स०

 निम्नलिखित  सम्बन्धी  संगणना  arc  पिध्लेषण

 (2)  लेटीट्पूड  लॉंगीट्यूढ  ।

 (२)  ज्यो-नेग्रे  टीम  |

 (3)  चय. ब, ग्रेबेटी  ।

 (¥)  श्रोश्योनोग्रेफी  ।

 (x)
 उत्पन्न wet  होता  ।

 1  मूल  भंप्रेजी में



 Rokk  लिखित  उत्तर  १३  REXE

 भारत फे  भू-परिमाप  विभाग  के  कर्मचारियों  के  लिये  विभागीय  चिकित्सालय

 1१८८९.
 भी  स०  स०  बुर्जों  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  शोर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 नें  की  कृपा  करेगे

 क्या  भारत  के  भ-परिमाप  देहरादून  के  ala  काम  कर  रहे  बहुत

 पास  भेजा autre  बीमारी  वाले  कर्मचारियों
 को  चिकित्सा

 के  लिये  सिविल  सजन  क

 eat

 यदि  तो  १६५७-५८  में  कितने  मामले  भेजें

 क्या  उनकी  चिकित्सा के  लिये  विभागीय  चिकित्सालयों  में  सुविधायें  नहीं

 (3)  क्या  सिविल  aia  के  पास  भेजे  गये  रोगियों  को  अस्पताल  में  भर्ती  किया

 शौर

 (४)  भारत  के  भू-परिमाप के  कर्मचारियों  के  लिये  कितने  विस्तर  सुरक्षित रखे  गये

 है  waar  उनका  शभ्राइवासन दिया  गया  है  ?

 विजातीय  van  धौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो०  जी

 gi

 (=)

 हां  उनका
 ar  प्रताप  में  भर्ती  करना  आवश्यक

 (४)  कोई  नहीं

 भारत  में  भू-परिमाप  विभाग  के  क्षय  रोग  से  पीड़ि त  कर्मचारी

 1१८६०.  et  स०  स०  :  क्या  वैज्ञानिक  ७  ध्रौर स  भ -काय  मंत्री  यह

 बचाने  को  कृपा  करेंगे  किः

 १  RENE HY AI को  भारत  भ-परिमाप  विभाग  में  तृतीय  कौर

 चतु  श्रेणी  के  कितने  कर्मचारी  क्षय  रोग  से  पीड़ित थे  ।

 नया वे  वेतन  छुट्टी  पर

 रती
 क्या  उनको  क्षय  रोग  चिकित्सालय  में  |

 धुविवायें  दी  गयी

 यदि  तो
 क्या  उन्हें  चिकित्सा  पर

 उनक  द्वारा  किया  गया  खर्च  दियां
 लाता

 ह  ee
 (¥)  यदि

 हां
 तो  १९५७-५८  में

 ऐसी  कितनी
 राशि

 दी

 1  मूल  भंप्रेजो में
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 गवेषणा  धौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  मो ०  :

 (*)  प्रथम  श्रेणी  —aI7T

 द्वितीय  श्रेणी--शू य

 तृतीय  ्

 €

 तृतीय  श्रेणी  के  ३  कौर
 चतुर्थ  श्रेणी  के  तीन  कर्मचारियों

 को  छोड़

 कर  जिनकी  नियमों  के  ote  भ्रन्य सब  mea  छुटिटयां  समाप्त हो
 गयो  भौर

 जो
 बिना

 वेतन
 भ्र सामान्य  पर

 हां  ।  दो  मामलों को  छोड़कर  जहां  सम्बन्धित  ब्यक्ति  निजी  रुप  से

 करा  रहे

 क्द्रीयसरकार  चिकित्सा  सेवा  के  प्रसार  केवल  उन  रोगियों
 को

 दवाई

 श्रादिपर  aa  की
 गई  रकम  दी  जाती  है

 जो  at  Ae  तें  के  goad  पर  चिकित्सा  करा

 १८२.६३  स्वय ं।

 r
 sth  ही

 ८८९१.  श्री  सुबोध  हंसना  :

 स०  Wo  सामन्त

 रघुनाथ fag  :

 गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  पांच
 वर्षों  में  कितनों  शराब

 विदेशों  से  मंगाई

 युग-कार्य  मंत्रो  मो०  we  एक  विवरण  सभा-पटल
 पर  रख

 दिया गया

 2e4n REYY  PEXY  PERE

 nme

 से  नवम्बर

 तक )

 Bes  १९
 १४,१०,७६९  URES  9,82 0cc an

 +  ४५७६
 THT  गलन  गलन  गलन

 मूल  aaa में



 2e€s  लिखित  उतर  »  १९४५९

 wart को  ATI

 घ्  tt  भक्त  बया  वित्त  मंत्री  १८  १९४५८ के  तारांकित प्रशन  संख्या

 £268 FB GUX क  उत्तर  क  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 नेपाल  सरकार  की  विकास  योजना  को  पुरा  करने  के  लिये  उसे  जो  सहायता दी

 जा  रही  उसमें  इस  बीच  बया  प्रगति  हुई  ak

 अब
 तक  कुल  कितनी  राशि

 दी  जा
 चुकी

 हे
 ?

 विस  मंत्री  मोरारजी  भारत  की  सहायता से  नेपाल  में  जो  विकास

 कार्यक्रम चल  रहा  हे  उसमें  १९५८  केबाद  जो  कौर  प्रगति  हुई  उसका  ब्योरा

 यह  है

 (१)  फंवाताल  सिंचाई  प्रायोजना  के  पर  काम  दुरू  हो  गया  भर  महा  देव

 खोला  कौर  टीका  भाव  सिकाई  निचली  विजयपुर  नहर  भोर  घूलीखेल  करकी

 मंत्रालय  कौर  पैमाने  घलपूत्ति
 aaa  के  कामों

 में  भ्र ौर  प्रगति  हुई

 (२)  जलपूत्ति कौर  बिजली  के  छोटे-छोटे  कामों  के  लिए  ५०  लाख  रूपये

 की  भ्रोर  भ्रमित  देने  के  लिए  नेपाल  सरकार  के  साथ  एक  समझौता  किया

 (३)  त्रि सूली  पन  बिजली  प्रायोजना के  लिए  बस्ती की  इमारतें  बनाने  ait  ata

 तक  जानें
 बाली  सड़क  की  दागबेल  डालने  कौर  हदबंदी  करने के  लिए  अनुमान

 तैयार
 कर

 लिये

 गये  हैं  ;

 (४)  त्रिपक्षीय  )  समझौते  के  अनुसार  बनायीं  जानेवाली  १०  सड़कों  में

 से  €  सड़कों  के  लिए  शुरू  की  जांच  ब  पैमाइश  की  गयी  ak  एक  दूसरी  सड़क  की
 बेल  डाली  गयी  ।  fryer  राज्य  को  हालत  में  रखने  भारत  सरकार  की

 जारी है  ;

 (५)  भारतीय  भगभ-सवक्षण विभाग विभाग  सव  श्राफ
 माण्ड  में  एक  परीक्षण--प्रयोगशाला  की  स्थापना  की  कौर  नेपाल  में  खनिज  पदार्थों  की  ale

 जारी  रखी

 (६)  काठमाष्दू  में  सिविल  इंजीनियरी स्कूल  खोला  गया

 (७)  नेपाल के  पहले  चुनाव  का  डाक्युमेंटरी  फिल्म  तैयार  करने  के  लिए  एक

 फिल्म  एकक  भेजा

 (८)  डाक-तार  के
 कामों

 wie  ३५  बढुप्रयोजनीय सहकारी  समितियां  स्थापित  करने

 लिए  टेक्निकल  सहायता  दी  गयी

 (&)  स्कूलों  की  इमारतें

 उका  पौर  पदकों  ee चलान  क  लिए  aka  के  लिए  संस्थापकों  राजदूत  ऐच्छिक  अनुदानों  में

 ar  भ्रनदान  दिये  गये  ।

 xn A बे  ee
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 PeYO-¥s  RENE  क खाते  अभी
 बन्द  नहीं  हुए  अनुमान  हैं  कि

 नेपाल  की  पहली  पंचवर्षीय  आयोजना  के  दौरान  में  उसे  टैक्सी  शर  श्रमिक  सहायता  देने

 पर  9-¥-¥E  से  ३१-३-५६९  तक  ३,०७,६६,०००  रुपया  खर्चे  होगा ।

 भूतत्वीय तथा  खनन  उत्तर  प्रदेश

 2a :€  ३.  श्री  भक्त  :  क्या  खे  im  we  इंधन  मंत्री  gy  geXs

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  PYv\  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  भूतत्वीय  तथा  खनन  निदेशालय  ने  १९५७  से  अरब तक  जो
 ज

 किया  .  है  क्या  भारत  सरकार  को  उसकी  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गयी  है  ;

 यदि  तो  क्या  उस  रिपोर्ट  का  सारांश  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा
 ।

 खान  इंधन  मंत्री  स्वर  fag)  )  मई  PELY  से  ३१  मानें

 १६  ५८  तक  भौवत्तिकी  शौर  खनन  निदेशालय  द्वारा  किये  गए  कामों का  संक्षिप्त  वि  प्राप्त  किया

 जा
 चुका  है  ।  राज्य  सरकार  से  यह  मालूम  है  कि  १९५७-५८  के  क्षेत्र  में  काम  करने  के  मौसम  में

 yr  गए कामों से  सम्बन्धित  विस्तृत  रिपोर्ट  की  जा  रही  हैं  ।

 १  &  ५७-५८  में  किये गए  कामों  का  सारांश  सभा-पटल पर  रख  है  ।

 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ८]

 अमरीकी  निर्यात-रायात  बंक  दिये गये  ऋण

 श्री  वासुदेवन  नायर
 PRaee.

 ‘Lat  नागी  रेड्डी

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अमरीका  के  निर्यात-रायात बैंक  प्रौढ़
 विकास  ऋण  नि  द्वारा  गर-सरकारी  क्षेत्र

 को  प्रत्यक्ष  रूप  से  कूल  कितनी  राशि  ऋण  केरूप  में
 दी

 गई  है  ;

 क्या  सरकार  दोनों  पक्षों  में  हुए  करारों  की  प्रतियां  सभा-पटल  पर  रखेंगी ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  श्र  अ्रमरीका के  निर्यात-प्राय

 ने  भारत में  गैर-सरकारी क्षेत्र  में  केवल  एक  sata  नैशनल  रेयान  कारपोरेशन

 को
 रेयान

 टायर  कार्ड  प्लांट  खरीदने
 के  लिये

 पूंजी  की  व्यवस्था करने  के  हेतु  १६  लाख  डालर का

 एक  ऋण  दिया  है
 ।

 ऋण  पर
 ६

 प्रतिशत  प्रतिवर्ष  व्याज  लिया  जाता  है  श्र  यह  अप्रैल

 १६६०  से  १९६६२  तक  AT  में  दो  fact  के  हिसाब  से  किश्तों  में  चुकाया  जाना  है  ||

 अमरीका  के  निर्यात-रायात बैंक  ने  मैस  सुंदत्ता  काटन-सीड  यूटिलाइजेशन  बम्बई  को

 ६०,०००  डालर  ऋण  दिया गया  है  जिस  से  वे व॑  maar  संभरणकर्ताश्रों  से  इस  अधार पर पर

 उपकरण  खरीदें  कि  उनका  waar  तीन  वर्ष  में  किया  जायेगा  ।  विकास  ऋण  निधि ने  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  में  कोई  ऋण  नहीं  दिया  है  |

 नेदानल या ठे  ATT

 का अम राव

 PPI  PAT  Gt  aCe
 हुमा

 पर  eat  है  इस  लिये  यह  प्रदान  उत्पन्न  नहं हीं  होता  कि  सरकार  उसकी  प्रति
 पर  रखें

 ।

 1  मूल  श्रग्नेजी  में  ।

 408  (Ai)
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 वर कलई  का  भतत्वीय  श्रनसन्धान

 प०  नायर

 1१८६४  <  श्री  कोडियान

 पुन्नू

 कया  खान  पवन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  1१ ८ .  प्यूच्चुय f=.
 सरकार करल  राज्य  म

 वर कलई  का  अधिक  गहन  भूतत्वीय  सर्वेक्षण कराना  चाहती  है  ?

 खान  प्रौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag):
 जी  नहीं  ।  वर कलई के  सारे  क्षेत्र  का

 जोह लगभग

 ५०  मील  में  फैला  हुमा  है  छिद्र  करने  अनुसन्धान किया  गया  था
 ।  १६  जगहों पर  छिद्र  किये

 ।  जिनकी  कुल  गहराई  २५१४  फुट  थी  ।  इन  में  से  किसी  भी  छिद्र  में  लिग्नाइट
 की

 परत  नहीं

 युद्ध  सामग्री  कारखाने

 1१८६६  श्री  स०  स०  बनर्जी  :
 क्या  प्ररितरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  युद्ध  सामग्री  कारखानों  में  रक्षात्मक  वस्त्रों
 की

 का  मूल्यांकन करने  के

 लिये  नियुक्त की  गई  वस्त्र  समिति  ने  rear  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया है

 यदि  तो  कब

 )  समिति  ने  क्या  सिफारिशें की  ;  शर

 उस  पर  क्या  कार्यवाही की गई की  गई
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण

 १९५४  में  ।

 समिति की  मुख्य  सिफारिशों ये

 (१)  संयन्त्र  का  निर्माण  करते  समय ही
 बचाव

 का
 ध्यान  रखा  जाना  चाहिये

 श्रमिकों  को  भ्र पने  बचाव  की  प्रतीक  ध्यान  न  देना  पड़े  ।

 (२)  कर्मचारियों को  उनके  काम  के  भ्रनुसार  वस्त्र  दिये  जाने  चाहिये  ।  उसक  पद  की

 अधिक  ध्यान  न देते हुए  उसके  काम  को  देखते  हुए  विशेष  रक्षात्मक वस्त्र  उसे मिलने

 चाहिय े।

 (3  रक्षात्मक अ्रथवा  विशेष  वस्त्र  एक  ही  व्यक्ति द्वारा  पहने  जाने

 किये  बिना  किसी  दूसरे  व्यक्ति  के  वस्त्र  नहीं  पहनने  चाहिये  ।

 (४)  रक्षात्मक  वस्त्रों  की  ग्रीम  सूची  स्थानीय  सुरक्षा  समिति  द्वारा  तैयार  की  जानी  चाहिये

 जो  प्रत्येक  कारखाने  में  नियुक्त  की  जायेगी  ।

 (@)  सरकार  प्रायः
 समिति  की  मुख्य  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लेती  है  ।  कुछ  युद्ध  सामग्री

 कारखानों के  लिये  रक्षात्मक वस्त्र  निश्चित  करने  के  orem  दिये  जा  चुके  हैं  अन्य  कारखानों  के

 बारे  में
 विचार

 किया  जा  रहा

 1  मल  श्रम्रेजी  में में
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 रे  १०१

 गह-कार्य  मंत्रालय  हारा  नियत  किये  गये  aman  तथा  समितियां

 T2seo  श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PEXY-  ५८ अर  geya  में  परब  तक  गृह  कार्य  मंत्रालय ने  कितने  प्रयोग  भर

 समितियां  नियुक्त  की  कौर

 क्या  arr  व्ययक  व्यवस्था  सहित  इनकी  एक  सूची  सभा-पटल पर  रखी  जायेगी
 ?

 मंत्री  गो०  To  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 जाता  है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  ४,  aaa  संख्या  €]

 बि देव दी  ऋणों  का  चकाया  जाना

 1१८९८.  श्री  हरिशचन्द्र माथुर  :  क्या  faa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विदेशों से

 जो  ऋण  लिये  गये  हे  उनके  (१)  मूलधन  कौर  (२)  ब्याज  के  रूप  में  प्रगामी  पांच  वर्ष  में  प्रति  वर्ष

 कितना  भूगतान  किया  जाना  है
 ?

 मंत्री
 मोरारजी  देसाई  )  :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  जाता

 |

 परिशिष्ट  ४
 अनुबन्ध  संख्या  १०]

 want के  मामले

 1८९९.  श्री  मुरारका  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  इस  बारे  में  कोई  रखे  जाते  हं  कि  कितने  मामलों  में  सहायक

 maa  ने  कर  पदाधिकारी  के  निर्धारण  को  बदला

 यदि  तो  क्या  गत  तीन  ae  के  आंकड़े  सभा-पटल  पर  रखें

 जिन  ara  कर  पदाधिकारियों  के  अधिक  meat  में  परिवर्तन  किये  गये  थे  यदि  उनके

 खिलाफ  कोई  कार्यवाही  की  गई  तो  वह  क्या

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  जी  गत
 तीन  वर्ष  के  उन

 मामलों  सम्बन्धी  आंकड़े  सभा-पटल  पर  रख  दिये  गये  हूँ  जिनमें  सहायक  अपीलीय
 ग्रा युक्त ों  ने

 आय  कर धदाधिंकारियों के  ae  बदल  दिये  थे  |

 विवरण

 पाचिकाद्रों  के  wins

 वााधिवावलयातततवाणणानाणााानाधा

 वर्ष  के  दौरान  में  वर्ष  के  दौरान
 ~

 गये  निर्धारण  अपीलीय  सहायक

 द्वारा  बदले

 गये  निर्धारण

 (oie  rnin:

 aaa  aa ae
 (2)  (2)

 LEXY-KE  ८,€  १,७१६  are

 LEX R-XY  €,२३,६२ ३
 RO,G0Y

 १९  ५७-५८  १०,०  Rv  WE, IKE
 नन

 1  मूल  प्रंग्रेजी में  ।
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 विवरण  के  स्तम्भ  2  में  बताये  गये  आंकड़ों  में  ए  मामले हें  जिनमें  साधारण

 परिवर्तन  किये  गय  ह
 |  जब  तक  यह  सिद्ध  न  हो  जाये  कि  झ्रायकर  पदाधिकारी  ने  जान  बूझ  कर

 रादेश  दिये  थे  तब  तक  केवल इस  आघार  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकती  कि  artretrar

 प्राधिकारियों ने  wea में  परिवर्तन  कर  दिया  है  ।  फिर  अपीलीय  सहायक  श्रावित  के  भ्रादेशों का

 अवलोकन  किया  जाता  है  are  प्राय कर  पदाधिकारी  के  काम  का  मूल्यांकन  करते  समय  ये

 बड़  सहायक सिद्ध  होते  ह

 उड़ीसा  में  कल्याण  विस्तार  परियोजनाओं

 १६००.  श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PEX-YY  कौर  PENV-XS  में  ३.६०  लाख  रुपये
 की  सहायता से  केन्द्रीय  समाज

 कल्याण  बों  ने  उड़ीसा  में  किस  प्रकार  की  कल्याण  विस्तार  परियोजनाओं  स्थापित  की

 ये  परियोजनायें  किन  स्थानों  पर  स्थित  ह
 ?

 मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  PEAE-LY  ग्रोवर  १६५७-५८  में

 केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोले  की  ३.  ३३  लाख  रुपये  की  सहायता  से  उड़ीसा  में  मूल  कौर र

 प्रकार  की  कल्याण  विस्तार  परियोजनाओं  स्थापित  की  गईं  ।

 अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट ४,  प्रतिबन्ध  संख्या  ११]

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखानें  के  लिये  टेक्नीकल  सेवायें

 1१६०१.  थ्री  म्रारका
 :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  १९  yexs  कके

 अतारांकित  प्रश्न  तख् या  १४४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने की  कृपा

 करेंगे  जिसमें  यह  जानकारी  हो

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  विभिन्न  अनुभागों  के  टेक्निकल  सेवा  प्रभारों  के  लिये

 3४.  १३  करोड़  रुपये  की  राशि  किन  अ्राधारों  पर  आवंटित  की  गई  शर

 इस्पात  कारखाने  के  प्रत्येक  अनुभाग  की  इन  सेवायों  के  लिये  राशि  का  आवंटन  कसे

 किया  गया  था

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  )  ate  जसा कि  ११

 Reus  के  तारांकित  प्रत  संख्या  ११६३  के  उत्तर  में  बताया  गया  था  दुर्गापुर  इस्पात

 कारखाने  केਂ  fag  संभरण  तथा  निर्माण  का  सारा  ठेका  इंडियन  स्टील  विकास  कंस्टेक्शन  कम्पनी  को

 दिया  गया  है  ।  इस  में  ब्रिटेन  से  मंगवाये  जाने  वाले  उपकरण  कौर  स्टोर  a  भारत  से  खरीदे

 जाने  वाले  उपकरण  तथा  स्टोर  शामिल  ह  शर  साथ  परामर्श  दाता  इंजीनियरों  के  कहने  के  अनसार

 निश्चित  तिथि  तक  कारखाने  के  निर्माण  का  काम  शामिल  है  ।  ठेके  में  यह  उपबन्धित  है  कि  मुख्य

 संयंत्र  रोक  उपकरण  का  संभरण  ब्रिटेन  से  स्वीकृत  मलय  पर  किया  जायेगा  और  स्वीकृत  सत्यों  पर

 भारत  से  स्टोर  आदि  का  भुगतान  किया  जायेगा  wie  प्रशासन  Gar  अन्य  श्रावस्ती  सेवाओं  के

 लिय ेoe  कुछ  निश्चित  राशि  दी  जायेगी  कि  कार्य  निश्चित  तिथि  पर  समाप्त हो  जाये  ।

 विभिन्न व्यय  जिन में  टैक्नीकल  सेवा  प्रभार  भी  शामिल हे हू  तुलना  करने  के  लिये  अनुमान
 से  ही  विभिन्न  अनुभागों  में  बांटे  गये  थे  ।

 इसके  लिये
 प्रत्येक  अनुभाग  का  नौतल  पर्यन्त  निःशुल्क

 ना  पिए

 मल  प्रंग्रेजी  म
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 मूल्य  चालू  थ  ।  साइट  ः  मूल्य  और
 लक्ष्य  मूल्य  अ्रनुभाग  के  काम  की  मात्रा  का  प्राक्कलन

 के  पर  झ्रावंटिस  किया  जा  सकता  है  ।  टेक्निकल  सेवा  प्रभार  प्रत्येक  भ्रनुभाग  में  भारतीय

 काम  को  देखते  हुए  अनुमान  से  ही  बांट  दिये  गये
 थे

 ।

 जीवन  बीमा  निगम

 श्री  कोडियान  :
 Teor.

 श्री qo  द्०  नायर

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  की  शाखों  में
 प

 बीमा  कम्पनियाँ  के  एकीकृत  यूनिटों

 की  तुलना  में  कर्मचारियों  की  संख्या  कम

 क्या  इसके  कारण  जीवन  बीमा  निगम  का  का  बढ़ने में  अड़चन  पैदा  हो  रही  है  ?

 मंत्री  मोरारजी  :  जी  नहीं  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 त्रिपुरा में  शिक्षा

 श्री  बांग शि  ठाकुर  :
 TFLEZ

 श्री  दीदार देव  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  त्रिपुरा  शिक्षा  प्राधिकारी  किस  नियम  के

 अधीन  त्रिपुरा  के  स्कूल  ate  कालेज  चला  रहे  हे
 ?

 मंत्री  का०  ला०  :
 त्रिपुरा  के  शिक्षा  सम्बन्धी  कोई  wat  नियम  नहीं

 ह  ।  त्रिपुरा  के  सैकंडरी  स्कूल  पश्चिमी  बंगाल  सैकंडरी  दिक्षा  बोर्ड  के  नियमों  के  अधीन  चल  रहे  है

 क्योंकि  ag  ats  परीक्षा यें  लेता  है  ।  सरकारी  सहायता  पाने  वाले  गैर-सरकारी  स्कूल  विभागीय

 नियमों  के  ma  हैं  ।

 कालेजों  पर  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  नियम  लागू  होते  हूं  ।

 जम्म  व  कादमीर में लिग्न में  लीन  के  निक्षेप

 श्री  दी०  चे  दार्मा

 1१६०४.  ५  श्री  रघुनाथ  सिंह  :

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  अथवा  जम्मू  व  काइमीर  सरकार  ने  लिग्नाइट  निक्षेपों  के  विदोहन

 तथा  प्रयोग  के  लिये  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  योजना  किस  प्रकार  की  कौर

 इस
 पर  कितना

 खर्चे  होने  का  भ्रनुमान  है
 ?

 1  मल
 अ्रंग्रेजी  में
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 खान  शौर  सघन  मंत्री  स्वर्ण  :
 जम्मू  व  काश्मीर  में  लिग्नाइट

 निक्षेपों के  विदोहन  तथा  प्रयोग के  लिये  भारत  सरकार  ने  कोई  योजना  नहीं  बनाई  है  ।

 ate  wet  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 भूतपूर्व  हैदराबाद  राज्य  के  पदाधिकारी

 1१६०५.  श्री  मं०  to  कृष्ण  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूतपूर्व  हैदराबाद  राज्य  की  नौकरियों  को  समान  करने  का  कार्यक्रम  पूरा  कर

 लिया  गया

 यदि  तो  कुल  कितने  पदाधिकारियों  के  वेतन  बढ़े  हैं  ;

 क्या  कार्यक्रम  को  पूरा  करने  के  लिये  कोई  समय  सीमा  निश्चित  की  गई
 ?

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  :
 भूतपूर्व  हैदराबाद  राज्य  की  जो

 feat  बम्बई  और  मैसुर  को  भ्रावंटित  की  गई  हैं  उनको  भझ्रस्थायी  तौर  पर  समान  बना  दिया  गया  है  ।

 झांघ्र  प्रदेश  राज्य  में  भी  कुछ  एक  विभागों  के  अतिरिक्त  उन्हें  समान  बना  दिया  गया  हैं  |

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  क्योंकि  १-११-५६  को  लिये  गये  वेतन पर  इसका  कोई

 जी  नहीं  ।
 राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है

 कि
 वे  इसकी  ae  ध्यान  दें  ।

 टेक्निकल  संस्थापकों  के  अध्यापक

 1१६०६.
 श्री  दी०  चं०  फार्मा  :

 क्या
 वैज्ञानिक

 गवेषणा  पौर  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री
 ५  दिर  |

 @8us F aif के  तारांकित  संख्या  ६४४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  टैक्नीकल

 संस्थाओं के  अध्यापकों  की  वेतन  व्यवस्था  के  वैज्ञानिक तथा  सुधार  के  सम्बन्ध में  रखी  भारतीय

 टैक्नीकल  शिक्षा  परिषद्‌  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  प्रभी  तक  ate  क्या  कार्यवाही

 की
 गई  है

 !

 वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो०  :  टैक्नीकल

 संस्थानों  के  अध्यापकों  के  वेतनों  के  सुधार  के  सम्बन्ध  में  की  अखिल  भारतीय  टैक्नीकल  शिक्षा

 परिषद्‌ की
 सिफारिशें  प्रभी  विचाराधीन  हैं  ।

 भिलाई  परियोजना  तक  रेलवे  लाइन  के  लिये  स्लीपर

 1१६०७.  श्री  हेम  बरुना  :
 क्या  खान  कौर  इंघन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मिलाई  परियोजना  तक  रेलवे  लाइन  डाली  जायेगी  ;

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिये  लकड़ी  के  स्लीपर  खरीदे  जा  चुके  हैं  ;

 उन  पर  कितनी  राशि  खर्च  की

 क्या  यह  सही  हैं  कि  बाद  में  वे  स्लीपर

 (=)  उस
 प
 पर  क्या

 कायेवाही  की
 गई  ?

 विविध

 प्रंग्रेजी  मे
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 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag):  परियोजना  दक्षिण

 a
 रेलवे  से  मिली  हुई  संयोजित  है

 ।
 कारखाने  के  सबसे  पास

 का  '
 a3  स्टेशन

 गें  जो  कारखाने  के
 स्थान

 से  ३  मील  दूर  है  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  की  मुख्य  लाइन  पर  पड़ता  है  ।

 हां  ।  कारखाने  के  भ्रमर  ही  लाइन  डालने  के  लिये  ।

 लगभग ३८  लाख  रुपये  ।

 नहीं  ।

 प्रइन  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 चोरी-छिपे  लाये  गये  सोने  का  बरामद  किया  जाना

 Teo.  श्री  रघुनाथ fag  :  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सही  है

 कि  सांताक्रुज़ हवाई  ७  पर  २०  LENE  को  तेहरान  से  कराने  वाले  दो  यात्रियों  के  पास से

 १  लाख  १२  हजार  रुपये  कौर  १  लाख  रुपये  का  सोना  बरामद  किया  गया  था
 ?

 पंडित  मंत्री  मोरारजी  :  हां  ।  २०  QeYE Bl Alas को  सांताक्रूज  हवाई

 me  के  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  तेहरान  से  जाये  दो  यात्रियों  के  पास  से  क्रमशः  ER ee |  रुपये

 झर  £१,  ४०,०००  रुपये  का  सोना  बरामद  किया  था  ।

 नांदेड  (  )  लौह-वयस्क

 1१६०८  श्री  पांगरकर  :  खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  नांदेड़  जिले  में  लौह-वयस्क  निक्षेपों  की  सम्भावनाओं  का

 सर्वेक्षण  तथा  खोज  करने  के  लिये  बम्बई  राज्य  में  भूतत्वीय  दल  भेजने  का

 (a)  यदि  तो  कब  ?

 खान  ate  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  कौर  जी  नहीं  । नांदेड़

 का  बड़ा  भाग  दक्षिण-सोपारकर मਂ  के  अ्रन्तगंत  जाता  है
 |

 जिले  के  पूर्वे  में  केवल  छोटे  से  हिस्से

 में  कहीं  कहीं  उठी  हुई  धारवाड़ रॉक्स  के
 साथ  गुनाहट  नेसेज़ਂ  मिलते  इसलिये यह

 समझा  गया  कि  इस  क्षेत्र  में  लौह-प्रयास  के  रिजर्व  मिलने  की  कोई  नहीं  है  ।

 इन  परिस्थितियों  के  कारण  इस  क्षेत्र  में  भतत्वीय  दल  भेजने  का  कोई  विचार  नहीं  है

 चोरी-छिपे  लाये  गये  सोने  का  पकड़ा  जाना

 रघनाथ  fag
 1१९१०

 श्रीमती  मजीदा  अहमद

 कया  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  २१  १९४५९ को  भूमि

 सीमा  शल्क  विभाग  ने  एक  लाख  रुपये  के  मलय  का  १४५००  तोले  सोना  कलिम्पोंग  में  पकड़ा
 ?

 विज्ञ  मंत्री  मोरारजी
 जी  यह  सच  हैं  कि  २०  PEE  को

 कलिम्पोंग  में  भूमि  दिया  शुल्क  विभाग  ने  लगभग  %,X8,9G0  रुपये के  मूल्य  के  १,४१४  तोले

 पकड़ा ॥
 ————  ड  र  +  nm  _  ee  en

 fat  प्रंग्रेजी

 %Gravite  Gneisses, {Deccan  Trap.
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 विदेशी  सारा  का  भजन

 1१९११.
 श्री

 सुबिमन  घोष  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १६४८  तथा

 १९४८  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  are  हुई  तथा  इन्हीं  दोनों  वर्षों  में  जूट  के  निर्यात  से  कितनी  विदेशी

 च  fact

 वित्त
 मंत्री

 मोरारजी  देसाई  )  +
 १९४८

 में
 चालू  लेखे  में  विदेशी  मुद्रा  से

 44.0  ४५

 रुपये  की  राय  हुई  थी  जबकि  gayi  में  खम (इसी  nate  &  आक  sees

 शुभ  करोड़  रुपये  की  राय  हुई  ।  इसी  अवधि  में  जूट  का  निर्यात  निम्नलिखित  रुपये  gar  :--

 YN
 कर

 निर्यात

 a i  i  a

 eG  BREE  29%  ७

 geys  fara )  ४०३.  २  92®.%

 यह नििनिकाल ना  सीमा  शुल्क  के  आंकड़ों  के  अनुसार  है  क्योंकि
 28 ¥s  के  वस्तु-वार  भुगतान  ars

 fora बेक  द्वारा  नहीं  किये  गये  थे  |

 निगाहों से  मठभेड़

 (  श्री  दी०  चे  anf

 ge  4  श्रीमती  मफीदा  अहमद

 श्री  रखना  fag

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  मनीपुर  के  उखरूल  के  सब  डिवीजन के  उत्तर-पूर्वी क्षेत्र  में  ुसु म्

 सुझाव
 मे

 नागाओं  और  चौथी  आसामी  राइफल  के  गर्त  लगाने
 वाले  दल

 के  बीच
 २  &y

 को  मुठभेड़  हुई  थी  ;

 )  यदि  तो  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई

 कितने  नागाओं  को  बन्दी  बनाया

 क्या  ag  सच  है  कि  नागाओं  के  अधिकार  में  से  कुछ  ज  राइफलें  प्राप्त  हुई  थीं

 att

 यदि  तो  विदेशी  seat  के  आगमन  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही

 की  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  तथा  राइफल  तथा  नागाओं के
 च  इस  प्रकार  की  कोई  मुठभेड़  नहीं  हुई  थी

 ।  १  १९४५९  को  पुलिस  का  एक  जिसके
 साथ

 श्रीराम  राइफल  के  कुछ  सिपाही  जो  कुसुम  बुलेन  तथा  कुसुम  खुनाव  में  अवैध  हथियारों
 को

 लेने
 के  लिये गया  एक  ग्राम  निवासी  ने  गोली  चलाई

 जि  फल  राइफल के  दो  सैनिकों

 को  ny  चोटें
 आं

 ्

 मूल अंग्रेजी  में
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 जी  हां  ।

 (=)  नागाओं  से  जो  हथियार  कौर  गोला  बारूद  मिले  वे  पुराने  थे  जिनका  पिछली  लड़ाई  में

 जापानियों ने  परित्याग कर  दिया  था  ?

 मद्रास  का  भूतत्वीय सर्वेक्षण

 1१&  १३.  श्री  इलयापेरमाल :  क्या  खान  ate  इंघन  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  ने  मद्रास  राज्य  के  दक्षिण  सलेम

 त्रिची  श्र  तंजोर  जिले  में  प्राप्त  होने  वाली  खनिज  सम्पत्ति  की  जांच  करने  के  लिये  भ्र भी  हाल  में  कोई

 खोज की  है  ;

 यदि  तो  उसकी  विस्तृत  बातें  कया  हें  ;  और

 FAT  PEXE—Ko  में  जो  सवाल  FAT  था  उस  ग्रा वार  पर  कोई  सघन  सर्वेक्षण

 खान  इंधन  मंत्री  स्वर

 भारत  के  भूतत्वीय  विभाग  द्वारा  निम्नलिखित  चीज़  खनिज  पदार्थों  का  सर्वेक्षण  किया

 गया  था  ।

 त्रिची  जिले  में  मुरंगापट्टी में  PEVW-YX  मालमवही में  PELY-UG  में  कच्चे  लोहे

 दक्षिण  दौर  त्रिची  जिले  में  PEKY-NS  में  खड़िया  मिट्टी  का  ;  त्रिचि  जिले  में  १९  YY—¥ E

 में  कैलेसटाइट  फासफेटिक  aaa  सलेम  जिले में  PEXR—  में

 मैगनाइट  सड़क  का  पत्थर  का  ।  त्रिची  जिले  में  PEXR—  में  तांबे  का  ।  दक्षिण

 जिले में  १€  LEY  में  दक्षिण  अझ्ररकाट  जिले  में  १९  L9—LG  में  अल नाइट का

 एक  विवरण  संलग्न  है
 ।

 परिशिष्ट  ४,  श्रनुबन्घ  संख्या  १२]

 ऐतिहासिक  अभिलेख  आयोग

 TREY.  श्री  शिवनंजप्पा
 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ऐ  ऐतिहासिक  श्रमिलेख  आयोग  के  ३४वें  सत्र  की  बैठक  श्रमी  हाल  में  त्रिवेंद्रम  में  हुई

 acd

 यदि  तो  आयोग  ने  कौन-कौन  से  मुख्य  निश्चय  किये

 जी  at  | दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )

 अयोग  ने  निम्नलिखित  मुख्य  सिफारिशें  की  हैं  ।

 १)  अभिलेख  सम्बन्धी  बातों  पर  विवान  बनाने  के  बारे  में  सलाह  देन ेके  लिये

 भारत  सरकार  द्वारा  एक  विशेषज्ञ  समिति  की  नियुक्ति  शीघ्र  की  जाये  ।

 (२)  भारत  सरकार  द्वारा  तीसरी
 पंचवर्षीय  योजना

 में
 भारत

 के  राष्ट्रीय  अभिलेखागार

 के
 लिये  पर्याप्त

 निधि
 रखी  जाये  तथा  राज्य  सरकारों को  उनके  श्रभिलेखागारों के

 लिये  पर्याप्त  निधि  दी  जाये  |
 eee

 1  मूल  अंग्रेज़ों में
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 (३)  राज्य  श्रीनेत  कार्यालयों का  उचित  तरीके  से
 संगठन

 किया  जाय  ।

 (४)  राज्य  सरकारें  जिला  अभिलेख  कार्यालयों  के  लिये  प्रशिक्षित  श्रभिनेखपालों  की

 पि  थ  करे  ॥

 ५)  राज्य  सरकारें  अपने  ata  नख  कार्यालयों  तथा  जिला  अभिलेख  कार्यालयों  में  रखे  गये

 द  ऐतिहासिक  महत्व  के  कभी  लेखों  का  प्रकाशन  करे  ।

 (६)  राज्य  सरकारें  जिला  कभी  नेखागारों  का  केन्द्रीयकरण  करें  |

 (७)  भारत  के  श्रभितेख  कार्यालयों  पुस्तकालयों  तथा  संग्रहालयों  में  रक्षित  फ़ारसी

 पांडुलिपियों  की  सुची  का  प्रकाशन  किया  जाय  t

 (८)  राष्ट्रीय  कभी  लेखागार  द्वारा  विभिन्न  संस्थाओं  ate  गेर-सरकारी  व्यक्तियों  के  पास

 जो  महत्वपूर्ण  पांडुलिपियां  हों  उन  की  छोटी  फ़िल्म  फ़िल्म  )  बना  कर  रखी

 जाय  ॥

 खान  ग्रोवर  इंधन  मंत्रालय  हारा  नियत  आयोग  ale  समितियां

 JS  श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :
 1१6१४.

 श्री  दलजीत  सिंह  :

 कया  खान  कौर  ईइंघचन  मंत्री  यह  बताने  की  क्षमा  करेंगे  कि
 :

 (=)  PERG—NS  में  तक  खान  कौर  ईधन  मंत्रालय  ने  कितने

 mart  ate  समितियों  की  नियुक्ति  की  है  ;  कौर

 क्या  उक्त  आयोगों  ate  समितियों  की  एक  सुची  तथा  उन  के  लिये  दी  गई  रानी  को

 बतान  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  war  जायेगा
 ?

 इस्पात  खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag):  )  कौर  आवश्यक  जानकारी

 देने  वाला  एक  विवरण  संगीत  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  १३]

 वित्त  मंत्रालय  द्वारा  fara  आयोग  ait  समि  तियां

 |  श्री  हरिश्चन्द्र मायर  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्षमा  करेंगे fi

 PEXG—US AiR Pes PEYG—YE  में  रख  तक  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  कितने  war  शौर

 नीतियों की  नियुक्ति  की

 क्या  उक्त  आयोगों  atk  समितियों  की  एक  सूची  तथा  उन  के  लिये  निर्धारित  व्ययਂ

 दिखाने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 मंत्री  मोरारजी देसाई  )  PeYO—US FT में

 VEYS—YE FT मं  तक )

 सूची
 संगीत  है

 ।  aa  परिशिष्ट ४,  अनुबन्ध  संख्या  १४]
 अधाना

 faa  sah  में
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 दिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  नियत  किये  गये  आयोग  श्र  समितियां

 1१६१७
 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर

 गी  दलजीत  सिह

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्षमा  करेंगे  कि

 वर्ष  PEYV—YUS  ate  में  श्री  तक
 दिक्षा  मंत्रालय

 ने
 कितने  आयोग  शर

 समितियां  नियुक्त  की ं;  कौर

 क्या  इन  की  एक  इन  के  लिये  किये  गये  राय-व्यस्क  उपबन्धों  सभा-पटल

 पर  रखी  जायेंगी  ?

 परीक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  :  १  १९५६ से  ३१  ई

 yeas  तक  की  Tafa  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  जानकारी  Qo-¥-2EXS  को  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 Wo  के  उत्तर  संबंधी  विवरण  में  सभा-पटल पर  रख  दिया  गया  था  |  geuca से  ३१  जीव

 PEXE  तक  की  प्रविधि  के  संबंध  में  पे  गीत  जानकारी  Ye-5-UE  तथा  PG-R-KE  को

 प्रश्न  संख्या  ६६४  कौर  ३८५  के  उत्तर  संबंधी  विवरण  में  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया

 था

 १९५८  से  PELE  के  बीच  हुए  व्यय
 का

 विवरण  यथासमय  सभा-पटल
 पर

 दिया  जायेगा  |

 देखभाल  कार्यक्रम

 1१6१८.  श्री  बै०  चे  मलिक  :  क्या  गृह-कार्य मंत्री  १८  १९५८  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  २११४५  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  राज्य  सरकारों  वे  इस  बीच  देखभाल  कार्यक्रम  सम्बन्धी  श्रपनी  योजनायें

 प्रस्तुत कर  दीं  कौर

 हा  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही की की  गयी  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  मध्य  मे

 उड़ीसा  द्रोह  उत्त र  प्रदेश  की  सरकारो ंने  इस  बीच  अपनी  देखभाल  रोज  भेज  ad इन

 योजनाओं को  केन्द्रीय  सहायता  के  लिये  भ्रनूमोदित  कर  दिया  गया  है  |

 जीवन  बीमा  निगम

 Tee.  श्री  अनिरुद्ध सिह  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  st  कृपा  करेंगे  कि

 १  १९४५६  को  जीवन  बीमा  निगम  को  विभिन्न  बीमा  सेवायों  उनके

 बह्दीखातों  में  कितनी  राशि  की  तथा  कितनी  पालसियां  मिली ं;

 जीवन  बीमा  निगम  ने  गेर-सरकारी  बीमा  समवायों  से  प्राप्त  पालिसियों में  से  ३१

 QELS  तक  मृत्यु  तथा  परिपक्वता दावों  के  कितने  तथा  कितनी  के  माम  ने  निबटाये ;  कौर

 (7)  जीवन  बीमा  निगम  को  अन्य  बीमा  समवायों  से  मिली  पालिसियों में  से  ३१

 PEXS
 को  कितनी  व  कितनी  राशि  की  पालिसियां  चाल  थी  ?

 कया

 fa  अंग्रेजी  में

 £Care  Programme.
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 वित्त  मंत्री  मोरारजी

 (#)  सख्या  राशि

 श्य्ल  )  १,३००  करोड़  रुपये  )

 सख्या  राशि

 X4  ०७  करोड़  रुपये १-€-५६ से  ३१-१२-५७  उपलब्ध नहीं

 १-१-प८  से  ३१-
 एकरूप  a

 20, RER  २३.३६  करोड  रुपये

 oe  re  ee  oe  a  re a  a  as  ne  a  oe  ES

 योग  So  परे  रुपये

 ay a  et  a  Ye  a  a  OY  एामगनाननाान  Se

 चूंकि जी  HAT १९५८  के  लेखे  पूर्ण  नहीं हो  पाये  जानकारी

 उपलब्ध  नहीं  है

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  द्वारा  नियत  की  गई  समितियां

 1१६२०.  श्री  दलजीत  fag
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्षमा  ७  ह  कि  १९५८

 से  FexXs  तक  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  शअन्तगंत  कौन-कौन  सी  तदर्थ सर  ने  काम

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  मेनन  (  १)  सै  निक  इंजीनियरिंग  सेवा  निर्माण-कार्य  समिति

 (2  to  ato  एफ़०  यी०  पुनर्गठन  समिति  |

 (3)  लुधियाना  विस्फ़ोट  जांच  समिति  ।

 (४)  पूना  के  विमान  बल  केन्द्र  में  १९४५६ में  लोक-निधि  के  गबन  उस  से  सम्बन्धित

 प्रश्नों  की  जांच  करने  के  समिति  |

 मीणा
 ae  al

 सा

 1१९२१.  श्री  सिद्धनंजप्पा :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  मनीपुर  मंत्रणा  समि  की  एक  बैठक  १९  दिसम्बर  १९५८  को

 हुई थी

 यदि  हां  तो  उसमें  क्या-क्या  निर्णय  किये  गये

 उन्हें  कब  क्रियान्वित किया  जायेगा  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  ब०  मनीपुर के  लिये  मंत्रणा  परिषद्‌  की  बैठक  ee

 दिसम्बर को  नहीं  वरन्‌  १८  दिसम्बर  PES  को  हुई  थी  ।

 wr (  .  एक़  विवरण
 पटल  प

 र रखा दी र

 नाता
 ई  में

 उस
 बैठक  में  चर्चा  किये

 गये  men  नथ  सल  क  सेल  मे  मी  क  अनुबन्ध
 हुई  हैं

 संख्या  १४]

 sash  में
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 )

 लिखित  उत्तर  TSR

 नई  पेन्शन  संहिता

 FRERR.  श्री  दलजीत  सिंह  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  उन  श्रापात  आयुक्त  शिकारियों  को  पूरी  गीत  पेंशन  शर्तें  मंजूर  करने

 के  मामलों
 पर

 विचार  करेगी  जो  ११  अगस्त  १९५३  के  सेना  श्रनुदेशा  संख्या
 २/एस०/  १९५३  कौर

 १०  जनवरी  FRR  के  सेना  प्रदेश  संख्या  १/एस०/१९५५  के  अनुसार  १०  वर्षों  की  सेवा  के

 उपरान्त  REYR  से  पुर्व  सेवा  से  मुक्त  कर  दिये  गये  श्र

 यदि  तो  कब  ?

 _  उपमंत्री
 :  श्र  सेना  श्रीदेवी  २/एस०/५  ३

 १जून  १९५३  को  या  उस  के  पश्चात  सेवा  निवृत्त  होने  वाले  स्थायी  आयुक्त  श्रमिक  रियों  पर  लागू  होता
 १  जून  १९५३  को  या  उस  के  पश्चात्‌  सेवामुक्त प्रस्थान  जिन में  प्रा पाए  झायुवत

 अधिकारी  भी  or  जाते  के  लिये  पुनरीक्षित  पेन्शन/उपदान  संबंधी  देते  १०  2EUY

 (१०  2 E42  के  सेना  संख्या  १  o/yy  द्वारा  प्रचलित  की  गई  थी  ।

 दस  ag  या
 उस  से  aaa की  अ्रहमपिक  सेवा  वाले  १  g&yR  से  पूर्वे  सेवा  मुक्त

 आपात  अयुक्ति  ग्र घि कारियों  को  इस  अवस्था  में  र  उपदान  लाभ  दिये  जाने  कामरान  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ।

 दिल्‍ली  में  हाई  दौर  हायर  सकल

 1१९२३.  श्री  जीत  सिह  सरहदी  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि  :

 शिक्षा  दिल्‍ली  के  अधीन  किन-किन  हाई  शौर  हायर  सेकण्ड्री  स्कूलों  में

 पंजाबी पढ़ाई  जाती  है  ;

 प्रत्येक  स्कूल  के  मिडल  कौर  हाई  विभाग  में  इस  समय  पंजाबी  पढ़ने  छात्रों  की

 क्या  संख्या  कौर

 निदेशालय ने  मिडल  ait  हाई  क्लासों  के  लिये  निम्न  तथा  उच्च  पादाली  में
 a  ?

 अलग  पंजाबी
 भाषा  पढ़ाने  वाले  कितने  अध्यापक  नियुक्त  किये

 गतिकता  मंत्री  का०  ला०  :  से  (7)  शरपेक्षित  जानकारी
 देने

 वाला

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  १६]

 सेनिक  अरव  प्रदर्शनी

 १९२४.  श्री  रा०  स०  तिवारी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जो  से  निक  aga  cesta  दिल्ली  में  9RUS ee i  मशहूर  कया  वह  देश  के  अन्य

 स्थानों  पर  भी  को  ग्रोवर

 स्थानों पर  क
 ore

 विचार  है  ?

 =)

 यदि  तो  भविष्य  में  यह  प्रदश
 नी

 किन-किन

 प्रात  उपमंत्री  :  दूसरे  स्थानों  पर  तभी  प्रदर्शनियों  करने  को

 इरादा  नहं
 है  ।

 प्रदान

 मूल  ग्रंग्रेजी  म
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 भारतीय मुद्रा  बरामद  होना

 जाघव

 FRE  aft  रघनाथ  fag

 श्री  इलियापेरूमाल

 क्या  वित्त  पं घी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है
 कि

 सांता  कज  हवाई  प्रभु  पर
 सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों

 ने  १७

 PaXE  को  जरूरी  जाने  वाले  एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  के  विमान  में  एक  यात्री  से  लगभग  ₹,€०,०००

 रुपये  की  भारतीय  मुद्रा  प्राप्त  की  ;

 यदि  तो  वह  यात्री  कौन  था

 इस  यात्री  को  कितनी  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध  की  गई  थी

 उस  का  जरूरी  जाने  का  क्या  प्रयोजन  था

 उस  के  पास  ate  कौन  सी  झ्रापक्तिजनक  वस्तुयें  थीं
 ;

 ak

 उस  के  खिलाफ  क्या  कायंवाही  की  जा  रही है
 ?

 मंत्री  मोरारजी  देसाई )  .  एक
 सभा-पटल पर  रखा  जाता

 है  ।

 विवरण

 श्रौर (ख  जी  १७  2exE
 को  एयर  इंडिया  इंटरनेशनल

 के
 जूरिच  जाने =

 बाले  विभाग  में  एक  श्री  डी०  एन०  मेहता a  सीमा  शुल्क  sf  रियों  ्  280,000  रुपये

 की  भारतीय  मुद्रा  बरामद  की  थी  ।

 fora  बैंक  नें  उसे  ७५  पौंड  दिये  थे  जो  स्विट्जरलैंड  में  खर्चे  किये  जा

 सकते  थे  ।  इस  के  अ्रति रिक्त  वह  स्विट्जरलैण्ड  में  उन  ७२  रुपयों  की  विदेशी  मुद्रा  भी  प्राप्त  कर  सकते

 थे  जोकि  उन  के  पास  थे  |

 विदेशी  मुद्रा  के  लिये  आवेदनपत्र  देते  समय  उन्हों  ने  स्विट्जरलैण्ड  जाने  का  ७५

 है  तथा  स्विट्जरलैण्ड  की  सार्थों  और  वकीलों  के  साथ  बातचीत  करनाਂ  बताया  था

 हांगकांग एण्ड  ers  बैंकिग  लन्दन  के  नाम  का  १००  प
 एक

 ब्लैंक चैक  कौर  २०  स्विस  फ्रैंक  नोट  |

 उन्हें  गिरफ्तार  कर  के  ज़मानत  पर  रिहा  किया  गया  है  ।  जांच  की  जा  रही  है  ।

 भाषा

 TERK.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  १२  PERE  के  भ्र तारांकित

 संख्या  २२८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिस  में  यह
 जानकारी दी  गई  हो  कि  भारत  कौर  चीन  में  विद्वानों  के  विनिमय  की  योजना  के  झ्रन्तगंत  चीन  जा  कर

 चीनी  भाषा  dread  के  लिये  कितने  उम्मीदवार  चुने  गये
 ?

 वधि  क  मद
 अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर २२.  १८८०  २११३ a

 दिक्षा  मंत्री
 का०  ला०  :

 चुनाव  समिति  ने  कार्य  पूरा  कर  लिया  है
 ata  ही  नाम  घो  कर  दियें  जायेंगे 144.0

 राष्ट्रीय  योजना

 1१९२७.  श्री  sare लाल  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  राष्ट्रीय  अ्रनुशासन  योजना  को  प्रभावी  ढंग  से
 कार्यान्वित

 करने के  लिये  तीन  प्रादेशिक  कार्यालय  स्थापित  करने  का  निश्चय  किया  है

 ai यदि  a,  तो  क्या  राजस्थान  के  लिये  भी  कोई  कार्यालय  होगा

 यदि  तो  क्या  सरकार  कोटा  में  एक  कार्यालय  खोलना  चाहती  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  जी  हां  ।  ये  प्रादेशिक  कार्यालय  पहले

 ही  खोले  जा  चके  हैं  ।

 जी  हां  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये

 नौकरियां  रक्षित  करना

 r2EQs  श्री  Alo  Fo  गायकवाड़  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 भारत  सरकार  के  विभागों  में  प्रति  वर्ष  ग्रेड  १,  ग्रेड  २  भ्र ौर  ग्रेड  ३  पदाधिकारियों  के  भ्रनुप्चचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  रक्षित  कितने  स्थान  १९४८  से  2&us  तक  खाली  हुए

 जहां  जातियों  a  arg  ad  ख़ादिम  जातियों  के  उपयुक्त  उम्मीदवार
 न

 मिलने  के  कारण

 दूसरे  लोग  नियत  कर  दिये  गये  ?

 गृह-कार्य मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :
 शायद  यह  प्रशन  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा

 के  ग्रेड  १-३  के  बारे  में  पूछा  गया  है  ।  भ्रपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  श्तनबन्ध  संख्या  १७]

 मद्रास  में  स्कूल  होस्टल

 TREE.  श्री  सुनाया  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  मद्रास  राज्य  में  स्कूल  होस्टलों  के  निर्माण के  लिये  2EXG-KE

 में  कितना  ऋण  स्वीकृत  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  प्रत्येक  संस्था  को  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई
 ?

 मंत्री  का०  ला०
 जी

 हां

 (@)  मद्रास  सरकार  को  श्री
 विवेकानन्द

 fra य्यावनम्‌ हाई सकल ष् [् हाई  तिरुपरोपथुरई के  लियें

 ६०,०००
 रुपये  का  ऋण  मंजूर  किया  गया  था

 मूल  sat  में



 देश  f  TC  उत्तर  १३  ्  न

 छ  के  निकट  भूमि  में  से  निकली  वस्तुएं

 1१६३०. | श्री  र राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 कया  खान  श्र  इंजन  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  चंडीगढ़  के  निकट  भूमि  में  एक
 १०

 लाख  ज  पुरानी  चट्टान

 बच्चों  को  oe  पिलाने  वाले  पत्थरों  के  aden  पिंजर  मिले  हैं  ;  ar

 यदि  तो  उन  से  क्या  जानकारी  मिलती  है
 ?

 खान  कौर  तेल  मंत्री  स्वर्ण  faz)  are  जानकारी  एकत्र
 की

 जा  रही  है  प्राप्त  होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 ।

 सिक्किम  में  नियत  सरकारी  कर्मचारी

 प
 _  शी  हो०  ना०  मुकदमों

 ‘att  तंगामणि

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सीपीएम में  नियुक्त  किये  गये
 भ  की  विभिन्न  श्रेणियों  के

 चोरियों  को  समान  वेतन  मिलते  है

 तृतीय ak  चतु  श्रेणी  के  कर्मचारियों को  क्या '  भत्ते  दिये  जाते  हैं  ;

 क्या  गंगटोक  )  में  नियुक्त  भारतीय  अन्तरिक्ष  विज्ञान  विभाग  के  कर्मचारियों

 को
 भी  ये  भत्ते  मिलते  हैं  ;  शर

 यदि  कोई  भ्रातृ  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  भारत  सरकार  के  उन  कर्मचारियों को  जो

 सिक्किम में  नियुक्त  हैं  वही  मिलते  हैं  जो  भारत  में  दिये  जाते  हैं  ।

 पोलिटिकल  गंगटोक में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों को  ये

 भत्ते  मिलते  हैं  ।

 fa faa  wa

 पदाधिकारियों  के  नान-रिप्रेजेंटेशनल  ग्रेड १.  चतुथ  श्रेणी  के  कमेंचारियों  के

 Rey  रुपये  मासिक (2)  विवाहित

 अविवाहित  त
 (२)  ALAA  "etl  २३०  रुपये  मासिक

 २-  चतुर्थ  श्रेणी  site  कार  ड्राइवर

 (  १)  विवाहित  Yo  रुपय

 (2)  विवाहित  ११०  रुपयें

 बच्चों  की  दिक्षा  सम्बन्धी  भत्ता  :
 fect  ste  तूतिया  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को

 ४
 a  Qc

 वर्ष
 के

 बीच  की  वायु  के  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिये  दो  बच्चों  तक
 ८०

 रुपये  मासिक  प्रति  बालक  भत्ता

 मिलता है

 मूल  अंग्रेजी  में



 ्
 २२  १८८०  ||  afar  पत्तर

 ३११५

 जी  नहीं  ।  पोलिटिकल  आफिसर  के  कार्यालय  के  wer  सरकारी  प्रतिष्ठानों

 में  काम
 करने

 वाले  पदाधिकारियों  को  सिक्किम  भत्ता  कुछ  कम  मिलता  है  ।

 राजनयिक  मिशनों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को  भ्र पने  सेवा  काल  का  लगभग

 तीन  चौथाई  भाग  विदेशों  में  व्यतीत  करना  पड़ता  है  जबकि  जो  प्राय  लोग  सिक्किम  में  नियुक्त  किये

 गये  हैं
 वे

 कुछ  निशि
 दत

 अवधि  के  लिये  ही  वहां  भेजे  गये  हैं
 ।

 अतः  दोनों  में  कोई  तुलना  नहीं  की
 जा

 मोटर  गाड़ियों  पर  विकास  यवहार

 1१€३२-  श्री  जीत  सिह  सरहदी  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्राय-कर  पदाधिकारी  मोटर  गाड़ियों  पर  इस  पर  कोई

 विकास  यवहार  नहीं  देते  कि  यह  स्थावर  मशीनरी  है  जबकि  नई  मशीनों  ate  संयंत्रों  पर  यह  यवहार

 दिया  जाता है  ;.

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :  ae  भारतीय  राय-कर

 ZERR  की  घारा  १०  की  उपधारा  (२)  के  खंड  जिस  में  इस  विषय  सम्बन्धी  उपबन्ध

 स्पष्ट  है  कि  विकास  यवहार  नई  मशीनों  अथवा  ३१-३-१९४५४  के  च  भ्रधिष्ठापित  उन  संयंत्रों

 पर  दिया  जाता  है  जो  कर  दाता  कारोबार  में  प्रयोग  करता  है  ।  मोटर  गाड़ियों  के  लिये  यह  नहीं

 el  जा  सकता  कि  वे  अ्रधिष्ठापित  की  गई  हैं  इसलिये  उन  पर  विकास  यवहार  नहीं  दिया  जा  सकता  ।

 यह  बात  श्री  सी०  डी०  देशमुख  उस  समय  वित्त  मंत्री  नें  राय-व्यस्क पर  सामान्य  चर्चा  का

 उत्तर  देते  समय  ११  OU BY UST को  राज्य  सभा में  २१  Peay  को  लोक  सभा  में  स्पष्ट

 कर दी
 थी  कि

 मोटर  दफ्तर  के  सामान  शादी  पर  विकास  भ्रवहार

 नहीं  दिया  जायेगा  |

 भारतीय  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  कौर  भारतीय  विश्वविद्यालयों  के

 सम्मेलन की  संयुक्त  बैठक

 1१९३३.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  चंडीगढ़  में  भारतीय  विश्वविद्यालयों के  पंचवाही  सम्मेलन  कौर

 विद्यालय  अनुदान  झ्रायोग  की  संयुक्त  बैठक  में  क्या  निश्चय  किये  गये  ;  क्या  सिफारिशें की  और

 कौन  से  संकल्प  पारित  किये  गये  ;  कौर

 सरकार  ने  किस  हद  तक  ये  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  हैं  ?

 मंत्री  का०  ला०  :  कौर  भारतीय  विश्वेविद्यालयों  के

 पंचवार्षिक  सम्मेलन  कौर  विश्वविद्यालय  अनुदान  की  कोई  संयुक्त  बैठक  नहीं  हुई  थी  ।

 आयोग ने  २४  PEXE  को  चंडीगढ़  में  भारत  के  भ्रन्तविश्वविद्यालय ats  के  साथ

 एक  संयुक्त  बैठक  की  थी
 ।

 इस  बैठक  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  शौर  भ्रन्तविद्वविद्या  लय

 के  सदस्यों ने  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  विश्वविद्यालय द्वारा  योजना  बनाने  के  उद्देश्यों  ate

 तरीकों  के  बारे  में  विचार  विनिमय  हुआ  था
 ।

 यह  चर्चा  सामान्य  रूप  से  की  गई  थी  तौर  कोई  संकल्प

 पारित  नहीं  किये  गये  थे  कौर  न  ही  कोई  सिफारिशें  की  गई  थीं  ।

 —————————————— का  ne  oe  लाए  -  बणा

 tat  wot  में

 408(Ai)
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 स्थगन  प्रस्ताव

 पजाब  में  शुल्क

 गश्रध्यक्ष  महोदय  मुझे  तीन  स्थगन  प्रस्तावों  की  सुचना  मिली  है  जो  पंजाब  में  सुधार

 के  बारे  तथा  इस  के  संबंध  में  हुये  प्रायोजन  में  की  गयी  पुलिस  कार्यवाही  के  बारे  में

 हू  ।  यह  विषय  एक  राज्य  विषय  है  ।  लेकिन  इन  स्थगन  प्रस्तावों  की  के  साथ  अखबार

 की  एक  कतरन  भी  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  फगवाड़ा  में  पुलिस  गोली  कांड  द्वारा
 ४

 व्यक्तियों  की

 मृत्यु  हो  गयी  शर  सुधार  शुल्क  संबंधी  एक  हर्ष  में  २८  व्यक्ति  घायल  हुये  ।  कल  एक  प्रश्न का

 उत्तर  देते  ga  माननीय  सिंचाई  मंत्री  ने  कहा  था  कि  उन्हें  ठीक  ठीक  पता  नहीं  है  कि  विद्युत्‌  शक्ति

 तथा  पानी  के  लिए  राजस्थान  व  पंजाब  को  कितना  कितना  भाग  देना  पड़ेगा  ।  उन्होंने यह

 भी  बताया  कि  करार  के  दस्तावेज  में  यह  सूत्र  दिया  gars  ।

 उक्त  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वास्तव  में  स्थिति  क्या  है
 ।  वास्तव

 में  यह  विषय  हमारे  क्षेत्राधिकार  में  नहीं  है  ।  पर  चूंकि  इस  विषय  के  संबंध  में  इतना  आन्दोलन

 हुआ  कुछ  व्यक्तियों  की  मृत्यू  हो  गयी  है  भर  इतनी  कार्यवाही  की  गयी  है
 मैं  चाहूंगा  कि

 गुह-कार्य  मंत्री  सभा  को  बतायें  कि  स्थिति  क्या  है  ।  शुल्क  के  संग्रह  तथा  अनुपात  के  संबंध  में

 कुछ  संदेह है  ।
 अत :  हमें  माननीय  मंत्री  की  बात  को  सुनना  चाहिए  ।

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  यह  आन्दोलन राज्य  विवान  मंडल

 के  भूमि  सुधार  अधिनियम  के  विरूद्ध  हो  रहा  है  ।  भ्रम्निम  शुल्क  संग्रह  करने  के  लिए  mit  हल  में

 राज्यपाल ने  एक  अध्यादेश  जारी  किया  था  ।  यह  आन्दोलन  कुछ  शभ्रचानक  ही  नहीं  शुरू  FAT

 है  ।  यह  तो  काफी  समय  से  चलता  रहा  है  ।  जनवरी  १९४५८  में  यह  भ्रान्दोलन शुरू  FAT

 था  श्र  प्रभी  हाल  में  इसे  शक्तिशाली  बनाने  का  प्रयत्न  किया  गया  ।  चूंकि  बहुत  से  व्यक्ति

 गिरफ्तार  हुये  है  इसका  यह  थें  नहीं  कि  हम  इसमें  हस्तक्षेप  करें  ।  माननीय सदस्य  ने  गिरफ्तार

 मेरी  जानकारी व्यक्तियों  की  जो  संख्या  बताई  है  वह  भी  बहुत  बढ़ा-चढ़ा  कर  बताई  गयी  है  ।

 कैटरीना  अब  तक  कुल  ६,११८  से  अधिक  व्यक्तियों  की  गिरफ्तारी  हो  चुकी  है  ।

 महोदय  :  यह  विषय  हमारे  क्षेत्राधिकार में  नहीं  है  ।  सुधार शुल्क  का  विषय

 राज्य का  विषय  है  ।  इसे  लगाने  व  कार्यान्वित  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  है  यदि

 कोई  गड़बड़ी  पैदा  हो  गयी  है  तो  शान्ति  और  व्यवस्था  स्थापित  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  की  है  ।

 तंगदिली  प्रत्येक  राज्य  को  किये  जानें  वाले  श्रावण्टन  का  रन  भ्र भी

 घिन है

 महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  यह  बात  सूत्र  में  दी  हुई  है  ।

 fat  तंगामणि  माननीय  मंत्री  के  कथनानुसार  नंगल  बांध  पर  कुल  ६७  करोड़  रुपये  की

 राशि  व्यय  हो  चुकी  है
 ।

 जब
 ८५  १५  का  जो  अनुपात  रखा  गया  है  उसके  भ  पंजाब

 सरकार को  ५५  करोड़  व्यय  सहन  करना  होगा  ।  प्रशन  यह  है  कि  पंजाब के  किसानों  को  इसमें

 से  कितना  देना  होगा

 ?

 भ्िध्यकष  महोदय
 :

 इसका  feta
 क

 हन
 क hoe ? SU
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 मूल  ANT



 २९  १८८०  अ्रमरीका  प्रतीक  ईरान  पाकिस्तान  के  बीच
 रे  ११७

 से  निक  सहायता  के  लिये  हुए  करार  के  बारे  में  वक्तव्य

 tart  तंगदिली  :  केन्द्रीय  सरकार  ।  यह  कवल  पंजाब  सरकार  का  ही  मामला  नहीं है  ।

 महोदय  :.  यदि  अनुपात  में  कुछ  कमी  या  अघिकता  है  तो  यह  उनका  काम  है  कि  उसे
 ठीक  करें  ।  द्विक  लगाने  उसे  वसूल  करने  तथा  राज्य  में  शान्ति व॒  व्यवस्था  बनाये  रखने  की

 जिम्मेदारी  राज्य  सरकार पर  है  ।

 fara  रेण  चक्रवातों
 :  यह  पंजाब  सरकार  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  बीच

 विवाद wat  है  ।

 भ्रघ्यक्ष  महोदय
 :

 इस  मामलें  में  पंजाब  सरकार  व  केन्द्रीय  सरकार  में  नगर  कोई  मतभेद

 है  भी  तो  भी  उसका  फैसला  लोग  कानून  को  प्रश्न  हाथ  में  लेकर  नहीं  कर  सकते  ।

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  राज्य  विधान  मंडल  के  सत्र  के  अन्तिम  दिन
 एक  श्रष्यादेश

 निकाला गया  था  ॥

 fora  संविधान  के  घिन  अध्यादेश  निकाला  जा  सकता  है  ।

 में  इन  प्रस्तावों को  स्वीकृत  करता  हूं ।

 रेणु  चक्रवर्ती  :  वहां  शान्ति  भंग  हो  गई  है  ;  औरतों को  पीटा  गया  है  भ्र ौर

 लोगों

 की
 मृत्यु  हो  चुकी  है

 ।

 अध्यक्ष  महोदय :  मुझे खेद  है  |  वहां  भी  तो  राज्य  सरकार  है  है

 श्री  तंगामणि  :
 गृह-कार्य  मंत्री  के  उत्तर  के  बाद  श्राप  ने  मुझे  अवसर  देने  की  बात  कही थी

 में  स्थिति  स्पष्ट  करूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  निर्णय  दे  चुका  इस  विषय  पर  हमारा  क्षेत्राधिकार नहीं

 है  ।  मैंने  प्रस्तावों  को  स्वीकृत  कर  दिया  है
 ।

 fat  ही०  ato  मुकर्जी  :  यह  मामला  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार

 के  बीच  का  अच्छी  प्रकार  से  चर्चा  हुये  बिना  ही  शुल्क
 लगा  दिया  गया  निवदन

 है
 कि

 श्राप  हमारी
 बातें  सुने ं।

 माननीय  प्रधान  मंत्री
 ।

 अमरीका  कौर  ईरान  और  पाकिस्तान  के  बीच

 1019
 सेनिक  सहायता  के  लिए  हुए  करार  के

 बारे  में
 .

 गंप्रघान  मंत्री  तथा  वैदेशिक कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  जैसा कि  मैं ने  कल  वादा

 किया  वक्तव्य  मेरे  पास  तैयार  मैं  उसे  सभा  पटल  पर  रखूंगा  ।  मैं  उसे  पढ़  कर  सुनाऊं या

 सभा  पटल  पर  श्राप  की  क्या  इच्छा  है  ?

 अघ्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  लम्बा  वक्तव्य है  ?

 =  ae

 मूल  अंग्रेजी  में



 Mls  अमरीका कौर  ईरान  पाकिस्तान के  बीच  १३  VERE

 से  निक  सहायता  के  लिय  हुए  करार  के  बारे  में  वक्तव्य

 गभ्रच्यक्ष  महोदय  :  चूंकि  यह  वक्तव्य  महत्वपूर्ण  विषय  के  संबंघ  है  यदि  उसे

 में  पढ़  कर  सुनाया  जा  सके  तो  सुनाया  जाय  ।

 font  जवाहरलाल नेहरू  :.  यदि  आपकी  इच्छा  है  तो  में  उसे  पढ़  कर  सुन

 यह  वक्तव्य  भ्र भी  हाल  में  अमरीका  a  ईरान  कौर  पाकिस्तान के  बीच  हुये  सैनिक

 सहायता  के  तीन  करारों  के  संबंध  में  हैं  ।

 बैठक २६९  8 aks  को  बगदाद  करार  परिषद  की  एक  बैठक  लंदन  में  हुई  थी  ।

 इराक  की  क्रान्ति  के  तुरन्त  बाद  हुई  थी  ।  इस  बैठक  में  टर्की  wie  ब्रिटेन के

 प्रधान  मंत्रियों  तथा  wader  के  विदेश  मंत्री  श्री  प्लेस  की  से  एक  घोषणा  जारी  की  गयी

 at |  घोषणा  की  एक  प्रति  इस  वक्तव्य  के  साथ  संलग्न  है  ।  चोषणा के  अ्रनत्तिम  पेरे  में  अमरीका

 की  भ्रांत  से  दिये  गये  वचन  का  उल्लेख  है  ।  यह  पैरा  इस  प्रकार है

 २४  १९५४  को  बगदाद  में  प्राप्ति  सहयोग  के  सम्बन्ध  में  जिस  करार  पर

 हस्ताक्षर किये  गये  उसके  भ्रनुच्छेद  १  में  यह  व्यवस्था की  गई  है  कि  समझौते में

 सम्मिलित  सभी  पक्ष  अपनी  सुरक्षा  कौर  बचाव  के  लिए  सहयोग  करेंगे  इस  प्रकार

 के  सहयोग  को  क्रियात्मक  रूप  देने  के  उद्देश्य  से  वें  जिन  उपायों  को  करने  के  लियें  सहमत

 उनके  लिए  ger  समझौते  किये  जा  सकतें  हैं  ।  इसी  प्रकार  अमरीका भी  विषव

 शांति  के  हित  में  ate  कांग्रेस  द्वारा  दिये  गये  वर्तमान  अधिकारों  के  अनुसार  इस

 घोषणा  में  सम्मिलित  देशों  को  उनकी  सुरक्षा  कौर  बचाव  के  लिए  सहयोग॑  देना

 स्वीकार  करता  थ्  इस  प्रकार  के  सहयोग  को  क्रियात्मक  रूप  देंने  के  लिए  वह

 समझौते  करने  के  लिए  तत्पर  रहेगा  ।
 (8

 अमरीका  की  कौर  से  दिये  गये  इस  वचन  केਂ  अनुसार  ReUE  के  प्रारम्भ  में  अंकारा  में

 बातचीत  शुरू  हुई  शर
 ५

 मैच  को  अमरीका  ने  ईरान  कौर  पाकिस्तान  के  साथ  अलग  अलग  तीन

 करार  किये  |
 ये  तीनों  करार  बिल्कुल  एक  ही  तरह  के  हैं  ।  पाकिस्तान के  साथ

 हुये  करार  की  एक  प्रति  इस  वक्तव्य  के  साथ  संलग्न  है  ।

 ५  ज  १९५८
 के  इस  करार  का  लग  १  इस  प्रकार  है

 पाकिस्तान  की  सरकार  का  सामना  करने  के  लिए  कटिबद्ध  है  ।  यदि

 स्तान  पर  आक्रमण  किया  गया  तो  वहां  की  सरकार के  शभ्रनुरोध  पर  उसकी  सहायता

 के  लिए  अमरीका
 की

 सरकार  श्रपने  राष्ट्र  के  संविधान  के  ्  ऐसी  कार्यवाही

 जिसमें  सेनाओं  का  प्रयोग  भी  सम्मिलित  जो  दोनों  देशों  में  वापस  में  तय

 जो  मध्य-पूर्व  में  शांति  कौर  व्यवस्था  कायम  रखने  सम्बन्धी  संयुक्त  संकल्प

 के  ware होगी  1”

 इस  अनुच्छेद से  यह  स्पष्ट  है  कि  शारीरिक  पाकिस्तान पर  श्रावण  होने  वहां की
 सरकार

 के  अनुरोध  पर  उसकी  सहायता  करना  स्वीकार  किया  है  कौर  इसके  लिए  वह  सभी  उचित

 उपाय  जिसमें
 सेनाओं

 का
 प्रयोग  भी  सम्मिलित है  ।  परन्तु ये  उपाय

 प्रक्रिया  के  संविधान  के  i)  होने
 चा  शर
 mn i  a

 मूल  भ्रंग्रेजी  में ot a



 २२  १८८०  और  ईरान  श्र  पाकिस्तान  के  बीच  BRE

 सैनिक  सहायता  के  लिय  हुए  करार  के  बारे  में  वक्तव्य

 मध्य-पूर्व में  शांति  स्थिरता  स्थापित  रखने  के  सम्बन्ध  में  स्वीकार  किये  गये

 संयुक्त  संकल्प  जिसे  साधारणतया  सिद्धान्तਂ  कहा  जाता

 ग्रनसा च्छ  होंगे  ।

 अमरीका  के  संविधान  के  अनुसार  वहां  की  कांग्रेस  की  विशेष  आज्ञा  के  बिना  अ्रमरीकी  सेनाएं

 किसी  दूसरे  देश  की  सहायता  के  लिए  नहीं  भेजी  जा  सकतीं
 ।  पारस्परिक  सुरक्षा  अधिनियम

 के  ननसार  सरकार  को  अन्य  देशों  को  आधिक  कौर  सैनिक  सहायता  देने  का  अधिकार

 परन्तु  अमरीकी  सेनाएं  किसी  दूसरे  देश  के  लिए  इस्तेमाल  नहीं  की  जा  सकतीं
 ।

 परन्तु  भ्रम रिकी

 कांग्रेस के  €  १९५७  के  संयुक्त  संकल्प  के  अनुसार  कांग्रेस  की  खास  आज्ञा  के  बिना  भी  वहां  की

 सेवायें  दूसरे  देश  की  सहायता  के  लिए  प्रयोग  की  जा  सकती  हैं  ।
 इस  संयुक्त  संकल्प  जिसे

 साधारणतया  मध्य-पूर्व  के  लिए  श्राइजनहावर  सिद्धान्त  कहा  जाता  एक  प्रति  वक्तव्य  के  साथ  संलग्न

 a

 इस  संयुक्त  संकल्प  की  धारा  २  में  कहा  गया  है

 को  यह
 अधिकार  दिया  जाता है  कि  ag  मध्य-पूर्व के  क्षेत्र  में  किसी  भी  ऐसे

 देश  या  देशों  की  सैनिक  सहायता  के  कार्यक्रम को  हाथ  में  ले  जो  सहायता  प्राप्त

 करना  चाहते  हों  ।
 अमरीका  की  दृष्टि  में  fara  में  शान्ति  बनाये  रखने  के  लिए

 मध्य-पूर्व  के  देशों  की  स्वतंत्रता  कौर  झ  की  रक्षा  करना  अत्यन्त  श्रावश्यक  है  ।

 इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  यदि  राष्ट्रपति  झ्रावश्यक  समझें  तो  भ्रमरी का  किसी

 भी  ऐसे  देश  या  देवों  की  सहायता  के  लिए  अपनी  सेनाओं  का  प्रयोग  करने  को  तैयार

 जिन्होंने  तरन्त  राष्ट्रीय  साम्यवाद  द्वारा  नियंत्रित  किसी  देश  के  हमले  के  खिलाफ़  उससे

 सहायता  का  अनुरोध किया  लेकिन  शर्ते यह  है  कि  अ्रमरीकी  सेनाओं  का  प्रयोग

 mata  संविधान  के  अनुसार  तथा  अमरीका  द्वारा  की  गई  संधियों के  दायित्व

 के  अनुसार किया  जायेगा  1.0

 वक्तव्य के  साथ  संलग्न  दस्तावेजों  श्र  मुख्यतया  उपरोक्त  अंशों  को  ध्यानपूर्वक  देखने  से  पता

 है  कि  अमरीकी  सरकार  पाकिस्तान  को  न  केवल  श्रमिक  झर  सैनिक  सहायता  देना  जारी

 बल्कि  यदि  पाकिस्तान  पर  कोई  ऐसा  देश  जो  श्रन्तर्राष्ट्रीय  साम्यवाद  के  नियंत्रण

 में  हो  तो  पाकिस्तान  की  सरकार  की  सहायता  के  लिये  उसके  झ  पर  शारीरिक सेनाओं  का

 प्रयोग भी  करेगी  ॥

 लेकिन  पाकिस्तान  सरकार  के  प्रवक्ता  ने  इस  करार  की  व्यापक  व्याख्या  की  है  |  पाकिस्तान  द्वारा

 दी  गयी  व्याख्या  तथा  इस  करार  द्वारा  उत्पन्न  संदेहों  को  देखते  हुए  अमरीकी  सरकार  से  स्पष्टीकरण

 के  लिये  कहा  गया  ।  भ्रमरी का  के  अधिकारियों  ने  हमें  विशवास  दिलाया  है  कि  पाकिस्तान  के  साथ  जो

 नया  द्विपक्षीय  करार  किया  गया  उसका  असर  केवल  यह  है
 कि  पाकिस्तान  को  श्राइजनहावर

 सिद्धान्त  के  श्रन्तगंत  शामिल  कर  लिया  गया  है
 ae  श्राइजनहावर  सिद्धान्त  के  भ्रनुसार  अमरीकी

 सेवायें  केवल  तभी  काम  में  लाई  जा  सकती  हैं  यदि  पाकिस्तान  पर  कोई  ऐसा  देश  हमला  जो

 अन्तर्राष्ट्रीय  साम्यवाद  के  नियंत्रण  में  हो
 ।

 इस  के  अतिरिक्त  हमें  यह  झाइवासन  खास  तौर  से  दिया  गया

 है  कि  नया  करार  भारत  के  विरुद्ध  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा  सकता  ।  अमरीकी  अधिकारियों  ने  यह

 भी  झा इवा सन  दिया  है  कि  इस  समझौते  में  कोई  गुप्त  धारायें  नहीं  हैं  फिर
 न

 कोई  अलग  पूरक

 qa  समझौता है  |



 रै  १२०  अमरीका at  ईरान  कौर  पाकिस्तान के  बीच  रे  2EXE

 सेनिक  सहायता  के  लिय  हुए  करार  के  बारे  में

 श्री  जवाहरलाल

 पाकिस्तान  के  प्रवक्ता  समय-समय  पर  यह  कहते  रहे  हैं  कि  अमरीका  के  साथ  सुरक्षा  सहायता

 सम्बन्धी  करार  करने  का  उनका  उद्देश्य  भारत  के  खिलाफ  पाकिस्तान  को  मजबूत  करना  ही  है  ।  हमने

 बार-बार  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  पाकिस्तान  को  दी  गई  भ्रम रिकी  सैनिक  सहायता  वहां  के

 अधिकारियों  में  हमलावर  प्रवृत्ति  को  उकसाती  है  कौर  पाकिस्तान  कौर  भारत  के  बीच  तनाव  संघर्ष

 को  बढ़ाती है  ।  कुछ  समय  से  हम  यह  देखते  रहे  हैं  कि  जम्म  कौर  में  तोड़-फोड़  र  विनोदा  की

 कार्यवाइयां में  पाकिस्तान  ने  अ्रमरीका  में  बने  हुए  सैनिक  सामान  का  प्रयोग  किया  है  |  यह  कहना  कठिन

 है  कि  यह  सामान  अमरीकी  सैनिक  सहायता  के  भ्रनसारं  पाकिस्तान  को  मिला  है  या  उसने  सामान्य

 व्यापारिक तौर  पर  वहां  से  खरीदा  है  ।  नयें  करार  का  पाकिस्तानी  प्राधिकारियो ंने  जो  व्यापक  ae

 लगाया  वह  हमारे  लिये  बहुत  चिन्ता  का  विषय  बन  गया  खास  तौर  से  इसलिये  कि  पिछले  भ्रनुभव

 से  हमें  स्पष्ट  मालूम  हुजरा  है  कि  पाकिस्तान  की  झ्राक्रमक  कार्यवाही  बराबर  बढ़ती  ही  गयी  है  ।

 अमरीका के  प्राधिकारियों  ने  हमें  जो  प्रशासन दिया  हम  उसका  स्वागत  करते  हूँ  पर

 मन  की  परिभाषा करना  वास्तव  में  कठिन है  ।  पाकिस्तानी  अ्रधिकारी  झ्राक्रमण  करते  रहे  हैं  फिर

 उस  से  इनकार  भी  करते  रहे  हैं  ।  पिछले  अनुभवों  को  देखते  हुए  पाकिस्तान  की  लगातार  धमकियों

 कौर  नये  करार  की  उसकी  व्याख्या  के  कारण  भारत  के  लिये  यह  विश्वास  करना  कठिन  है  कि  दूसरे  देशों

 से  प्राप्त  सहायता  का  वह  भारत  के  विरुद्ध  प्रयोग  नहीं  यद्यपि  दूसरे  देशों  ने  हमें  इस  सम्बन्ध  में

 स्पष्ट  श्रीनिवासन  दे  दिया  है  |  इसलिये  हमने  से  फिर  अनुरोध  किया  है  कि.वह  स्थिति  को

 श्र  भी  अधिक  स्पष्ट  करे  ।

 हम ने  बार-बार  यह  दोहराया  है  कि  हमारी  यह  निश्चित  नीति  है  कि  हम  पाकिस्तान  के  विरुद्ध

 या  किसी  देवा  के  विरुद्ध  आत्मरक्षा  के  सिवाय  किसी  भी  दया  में  सैनिक  कार्यवाही  नहीं  करेंगे  ।

 हमें  विश्वास  है  कि  अमरीका  की  सरकार  वहां  के  लोग  भारत  के  प्रति  सद्भावना  रखते  हैं  प्रौर वे

 किसी भी  ऐसी  चाहे  वह  औपचारिक  हो  अथवा  झ्रनौपचारिक  या  खुली  हो  भ्रमणा

 में  शामिल नहीं  जिस से  भारत  की  सुरक्षा  को  खतरा  पहुंचता  हो  ।

 कल  की  चर्चा में  एक  बात  उठाई  गई  थी  ।  हमारे  एक  वरिष्ठ  पदाधिकारी  मेजर  जनरल

 हैंडरसन ब्रूक्स  का  जिक्र  विरोधी  दल  के  एक  माननीय  सदस्य  ने  किया  ।  कहा  गया  कि  वह  भारतीय

 राष्ट्र जन  नहीं  हैं  ।  इस  पर  मेंने  कहा  था  कि  मेजर  जनरल  बरक्स  एक  भारतीय  राष्ट्र जन  एक  योग्य

 सक्षम  तथा  निष्ठावान  पदाधिकारी  हैं  ।  श्री  पटनायक  ने  मेरे  इस  कथन  पर  संदेह  प्रकट  किया  are

 मेंने  मामले  की  जांच  कराली  है  स्थिति यह  है  ।

 मेजर  जनरल  LAT  का  जन्म  बर्मा  में  था  कौर  PeAL ATE में  उन्हें  सम्राट के  कमीशन  प्राप्त

 भारतीय  पदाधिकारी  के  रूप  में  कमीशन  दिया  गया  ।  सम्राट  के  कमीशन  प्राप्त  सभी  भारतीय

 कारी  भारतीय श्रीधर  सी  होते  थे  कौर  मेजर  जनरल  को  सर्वदा  भारतीय  राष्ट्र  माना  गया  है  ।

 १९५०  में  जब  संविधान  बना  उस  के  शीघ्र  बाद  ही  अन्य  भारतीय  सेना  पदाधिकारियों  की  ही  भांति

 उन्होंने  भी  भारत  के  संविधान  के  प्रति  निष्ठा  की  शपथ  ली  थी  ।  मैं  यह  भी  बताना  चाहता  हं  कि  विभिन्न

 महत्वपूर्ण पदों  पर  उन्होंने  विशेष  योग्यता  से  कार्य  सम्पन्न  किया  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  (afacere )  .  प्रधान  मंत्री  ने  बताया  कि  यह  द्विपक्षीय  करार  sara

 के  संविधान  तथा  उसके  करार  झा भारों  के  संद  में  किया  गया  है
 ।

 पर  मैं  वैदेशिक क्  मंत्रालय  से

 निवेदन  करूंगी  कि  वह  हमें  सीटों  तथा  अमरीका  के  परस्पर  सुरक्षा  afafaaa  की  मूल  प्रतियां  उपलब्ध
 अंग्रेजी  में मू



 १८८०  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  ३१२१

 e .
 ५  ताकि  हम  उन  खण्डों  का  ema  कर  सकें  ।  इस  से  हमें  वैदेशिक  का  ये  मंत्र  के  चांद-विवाद

 भें  भी  सहायता  मिलेगी

 पन्नी  जवाहरलाल  नेहरू  :  यह  उपलब्ध  करा  दी  जा  सकती  वास्तव  में  कई  बार  इन्हें

 किया  जा  चुका  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  लोक  सभा  सचिवालय  ने  इन  सब  दस्तावेजों  का  एक  संकलन

 प्रकाशित किया  है

 श्रीमती  रखा  चक्रवती  :  उस  में  उन करारों  का  ही  संक्षिप्त  विवरण  है  जिस
 में  हम  भी  एक

 हैं  ।  उसमें  उन  करारों  का  उल्लेख  नहीं  है  जिन  में  हम  एक  पक्ष  नहीं

 जवाहरलाल  नेहरू  :
 माननीय  सदस्या  हमें  बतायें  कि  दस्तावेजों  की  प्रतियां

 उन्हें  चाहियें  उन्हें  वे  सब  मिल  जायेंगी  ।

 fuera
 :

 यदि  आवश्यकता  पड़ी  तो  मैं  एक  प्रति  मंगा  दूंगा  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 भारत  के  जीवन  बोला  निगम  का  प्रतिवेदन

 मंत्री  मोरारजी  :  मैं  जीवन  बीमा  निगम  ZENE  की  घारा

 Re  के  भ्रन्तर्गत  भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  की  १  EYE FT 22 fearax, से  ३१  PEN  तक

 की  अवधि के  प्रतिवेदन  की  एक  लेखा  परीक्षित  लेखे  सभा  पटल  पर  रखता  हू ं।

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2252/4xe]

 श्राइवासनों  पर  सरकार  द्वारा  की  गयो  कार्यवाही

 संसद  कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  fag):  मैं  दूसरी  लोक-सभा  के  विभिन्न  सत्रों  में  मंत्रियों

 द्वारा  दिये  गये  विभिन्न  वचनों  तथा  प्रतिज्ञा प्र ों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के

 लिखित  विवरणों  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :

 (१)  भ्रनुपूरक विवरण  संख्या  ३  छठा  १६५८

 परिशिष्ट  ४,  श्रनुबन्घ  संख्या  १८]

 (२)  अनुपूरक विवरण  संख्या  ७  पांचवां  PENS

 दिखाए  ४,  अनुबन्ध  संख्या  १९]

 (३)  शभ्रनुपूरक विवरण  संख्या  १६  चौथा  १९४५८

 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  २०]

 (४)  warren  विवरण  संख्या  १८  तीसरा  १९४५७

 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या
 २१]

 (x)  भ्रनुपुरक  विवरण  संख्या
 २२  दूसरा  eX

 परिदिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  २२]

 (६)  श्रनुप्रक विवरण  संख्या  २०  पहला  VEX

 दिखाए
 परिशिष्ट

 रनबीर
 २३]!

 ee  ि

 ,  मूल  wat  में



 २१२२  सभा का  काय  १३  PEXE

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  नियमों  में  संशोधन

 मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  q  अखिल  भारतीय  सेवा

 १९४५१  की  घारा  ३  की  उपधारा  (२  )  के  र  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  )  oe 8

 की  अनुसूची  ३  में  कुछ  संशोधन करने  वाली  दिनांक ७  PENE  की  अधिसूचना संख्या  एस  ०  भरो  ०

 vee  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  eto  १२८१/  ५६९]

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  वापसी  नियमों में  संशोधन

 उपमंत्री  ब०  रा०
 :  मैं  समूद्र  सीमा-शुल्क  अधिनियम  १८७८ की  धारा  ४३

 खर  की  उप-घारा  (४)  ate  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक  १९४४ की  घारा  ३८
 के

 झन्तगंत  सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन शुल्क  वापसी  gus  में  कुछ

 संशोधन  करने  वाली  निम्नलिखित  भ्रधिसुचनाझ्ों  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर॑  रखता हूं  :

 (१)  दिनांक २८  PEYE AY Flo की  जी०  एस०  कार  संख्या  २२८  |

 (२)  दिनांक  २८  १९४५९  की  «जी०  एस०  कार  संख्या  २२६  |

 (३)  दिनांक २८  QEUE AL Glo की  जी०  एस०  करार  संख्या  २३०  |

 में  रखी  दे  लिए  संख्या  एल०  eo  १२८२/४५९]

 aaa  सोमा  शुल्क  अघिनियम  के  wale  भ्रधितचनाएं

 fat  ब०  to  मैं  समद्र  सीमा  शल्क  १८७८ की  घारा  ४३-ख की  उपधारा

 (४) के  atte  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (१)  दिनांक  २८  QEUE BY Go की  जी०  एस०  श्रार०  संख्या  २३२

 (२)  सीमा  शुल्क  प्रत्याहृंत  १९४५८  में  कुछ  संशोधन  करनें  वाली
 दिनांक  २८  2eve BT sito की  जी०  एस०  श्रार०  संख्या  २३३ ९९

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  eto  RW RNE]

 सभा का  कायें

 €  को  मेरे  द्वारा कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण

 घोषित  भ्रनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदान  के  के
 अनुसरण  मैं  श्राप  की  अनुमति  से

 यह  घोषणा  करता  हूं  कि  १६  as
 से  आरम्भ  होने  वाले  सर  में  निम्नलिखित  मंत्रालयों  की

 अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  मतदान  होगा

 (१)  sr  विभाग

 (२)  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय

 (३)
 rere  गन् CRUST  a4

 मूल  अंग्रेजी



 अधिकृत  लेखापाल  विधायक  इशर
 २२  ८८०  )

 (४)  विधि  मंत्रालय

 4)  गह-काय  मंत्रालय  रहै

 (६)  सिंचाई  ar  विद्युत्‌  मंत्रालय

 कनी  पाणिग्रहण
 :

 उस  दिन  श्राप  ने  बताया  था  कि  प्रत्येक  सप्ताह  में  एक

 दिन  वाला  प्रस्तावਂ लिया  जायेगा  ।  अगले  सप्ताह  के  लिए  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 रखा  गया  है

 fear  महोदय  :  लेकिन  यह
 भी

 तय  हुआ
 था

 कि  जब  तक  अनुदानों
 की

 मांगों
 पर

 चर्चा

 हम  प्रतिदिन ६  बजे  तक  बैठा  करेंगे
 ।  माननीय  सदस्यों  के  लिये  उसके  बाद  बैठना  बहुत  कठिन  होगा  ।

 अरन्य  किसी  विषय  पर  चर्चा  हो  सकना  कठिन  होगा
 |  विशेष  स्थिति  में  हम  ऐसे  किसी

 की  अनुमति नहीं  दे  सकते  ।
 —

 अधिकृत  लेखापाल  )  विधेयक

 अरब  सभा  श्री
 सतीशचन्द्र  द्वारा  १२  RENE  को  प्रस्तुत किये  गये

 इस  प्रस्ताव  पर  श्राग  चर्चा  करेगी

 अधिकृत  लेखापाल  Reve FT AAMT में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  ।

 श्री  नरसिंह  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 ):  पहले  हमें  इस  प्रीमियम  का  इतिहास  देख  लना  चाहिये  | fat  नसीहत

 यह  अधिनियम  संविधान  सभा  के  अन्तिम  दिन  पुरःस्थापित  किया
 गया  था  उस  समय  इसके

 उद्देश्य  तथा  कारणों  के  विवरण  में  इसका  उद्देश्य  यह  बताया  गया  था  कि  केवल  कुछ  ही  निश्चित

 विषयों  पर  सरकारी  नियंत्रण  रखा  जायेगा
 ।

 लेकिन  इस  संशोधन  द्वारा  सरकार
 जो  शक्ति

 ग्रहण

 करना  चाहती  है  वह  किसी  भी  निश्चित  विषय  के  लिये  नहीं  होगी
 ।

 इस  संशोधन  द्वारा  जो
 afer

 मांगी  जा  रही  है  वह  सीमित  होगी  ।  जबकि  मूल  अधिनियमन  का  उद्देश्य  इसका  बिल्कुल  ही

 उल्टा  था ॥

 f

 संविधान सभा  श्री  करे  alo  नियोगी  ने  इसके  सम्बन्ध  में  कहा  था  कि  परिषद  के  लिये

 प्रादेशिक  झ्राधार  पर  सदस्य  निर्वाचित  किये  जायेंगे  ौर  उसमें  केन्द्रीय  सरकार  तथा  वाणिज्यिक

 हितों  के  कुछ  नामजद  सदस्य  भी  रहेंगे  ।  परिषद्‌, ९  कुछ  निश्चित  विषयों  के  सभी  अन्य

 विषयों में  स्वायत्त  रहेगी  ।  सरकार  की  कौर  से  किये  जाने  वाले  सारे  कृत्य  परिषद  ही  करेगी

 वही  पारस्परिकता  के  आघार  पर  विदेशी  ग्रहेताश्रों  को  मान्यता  दे  सकेगी  ।  श्री  नियोगी ने  लेखापाल

 संस्था  को  स्वायत्त  निकाय  बनाने  के  सिद्धान्त  पर  ज़ोर  दिया  था  ।  बाद  यह  देश  पर

 लागू  किया  गया  था
 |  पिछले  भावसार  इस  विधान  की  चर्चा  के  श्री  भगत  ने  -  अधिकृत

 लेखापाल  संस्था  को  उसके  उपयोगी  कार्य  के  लिये  बधाई  भी  दी  थी  ।  इसका  मतलब
 तो  यही

 कि  सरकार  को  उसके  विरूद्ध  कोई  शिकायत  नहीं  थी  ।  लेकिन  wa  सरकार  इन  सीमित  शक्तियों

 को  ग्रहण  करके  सभी  विषयीं  पर  aaa  नियंत्रण  करना  चाहती  है
 ।

 बि ि  ि  नय ा ानएए

 मल  अंग्रेजी
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 [ar  रर्सिहन्‌ |

 संयुक्त  समिति  जब  लागत  तथा  निर्माण-कराये  लेखापाल  विधेयक  पर  विचार  कर  रही

 तब  afiana  लेखापाल  संस्था  के  प्रतिनिधि  भी  बलाये  गये  थे  ।  उस  विधेयक  में  भी  इसी  प्रकार  की

 व्यवस्था यें थीं  ।  इसीलिये.समिति.ने  उन  प्रतिनिधियों  से  सरकार  की  अतिरिक्त  शक्तियों  श्र  परिषद

 पर  सरकार  हावी  होने  के  बारे  में  कुछ  प्रश्न  हमें  राय  उपेक्षा  नहीं  करनी

 चाहियें  ।  अधिकृत  लेखापाल  संस्था  के  एक  wae  श्री  जी०  पी०  कपाडिया ने  उस  समय

 सरकारी  नियंत्रण  के  बारे  में  कहा  था  परिषद्‌  जैसे  स्वायत्त  निकाय  में  सरकारी  हस्तक्षेप  होने  के

 कारण  उसका  काम  ठीक॑  से  नहीं  चल  पाता  ।  होता  यह  है  कि  नामज़द  सदस्य  ही  परिषद्‌  की  नीति  के

 विधायक बन  जाते  हैं  ।  श्री  कापाडिया  झ्रधिक़ृत  लेखापालों  के  एक  अ्रत्यन्त  ही  सम्माननीय  व्यक्ति  हैं  ।

 उनकी  राय  पर  विचार  waar  किया  जाना  चाहिये  |

 अधिकृत  लेखापाल  संस्था  की  कौर  से  भेजे  श्री  चौकसी  ने  aaa  समिति  के  सामने  कहा

 था कि  अर  परिषद की  राय  में  सरकार  को  fsa  लेखापालों  की  इस  स्वायत्त  संस्था

 के  बारे  में  ऐसी  व्यवस्था यें  नहीं  करनी  क्योंकि  यह  संस्था  जीवन  बीमा  या  भारत का

 राज्य  बैंक  जैसी  संस्थानों  से  भिन्न  प्रकार  की  है  ।  यह  स्वायत्त  संस्था  ऐसे  शिक्षित  लोगों  की  है  जो  कुछ

 विषयों  का  पांडित्यपूर्ण  अध्ययन  करने  कौर  उनका  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  में  लगे  हैं  ।  सरकार को  उन्हें

 देने  ही  नहीं  पड़ेगे
 ।

 उन्होंने  बताया  कि  झ  भी  यही  है  कि  अधिकृत  लेखापाल  संस्था  ने

 सरकार  की  सभी  सलाहों  को  स्वीकार  किया  है  कभी  भी  सरकार  को  ऐसी  शक्तियों  का  प्रयोग

 eat  से  रोका  नहीं  है  ।

 इसलिये  इस  अधिनियमन  का  मूल  विचार  यही  था  कि  संस्था  को  स्वायत्त  ौर  सहकारी
 बनाया  जायं  ॥

 wa  हम  उस  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  लेनें  के  बाद  अधिकृत  लेखापाल  संस्था  के

 निधियों  के  विचार  जान  लेने  के  बाद  उस  पर  भ्र सीमित  नियंत्रण  रखने  की  व्यवस्था  करना  चाहते

 हैं
 ।

 मैं  इसका  कड़ा  विरोध  करता  हूं
 ।

 मैं  इसके  विरुद्ध  हूं  कि  अ्रधिक्ृत  लेखापालों  की  स्वायत्त

 संस्था  पर  हावी  होने  के  लिये  सरकार  को  इतनी  शभ्रसीमित  शक्तियां  प्रदान  की  जायें  ।  सरकारी

 अधिकारियों  को  मनमानी  करने  की  छूट  नहीं
 दी

 जानी  चाहिये  ।  उस  निकाय  में  एक  सरकारी

 प्रतिनिधि  की  उपस्थिति  ही  पर्याप्त  है  ।

 यह  भी  शका  उठाई  गई  थी  कि  लागत  लेखापालों  कौर  अ्रधिकृत  लेखापालों  में  प्रतियोगिता

 |  इसे  दूर  करने  के  लिये  खण्ड  ६  को  संबोधित  किया  जाना  चाहिये  कि  अधिकृत  नेखापाल

 लागत  लेखापाल भी  बन  सकते  हैँ
 ।

 मैं  इसकी  सूचना  नहीं  दे  सका  ।  हमें  यह  आशा  नहीं  थी  कि

 ne  विधान  कल  लिया
 जायेगा

 ।  इसीलिये  मैंने  राज  सुचना  दी  ह  ।  यदि  ऐसा  संशोधन नहीं  किया

 तो  अ्रधिकृत  लेखापाल  लागत  लेखपालों  के  रूप  में  काय॑  नहीं  कर  सकेंगे  ।  इसीलिये  मैंने  यह

 संशोधन  रखा  है
 ।

 माननीय  मंत्री  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिये
 ।

 खण्ड
 २५

 में  एक  व्यवस्था  है  कि  भ्र घि कृत  लेखापाल  wea  कोई  अनुचित  प्रचार  या  विज्ञापन

 व्यवस्था  यह  भी  है  कि  वह  किसी  भी  दस्तावेज  में  अपने  आपको  अधिकृत  लेखापाल  नहीं

 |
 इसमें  कठिनाइयां  होंगी  ।  इसको  कुछ  ऐसे  ढंग  से  संशोधित  किया  जाना  चाहिये कि

 यदि
 rate  aera  लेखापाल  यदि  किसी  पद  के

 लिये
 प्राथनापत्र  भेजे  तो  उसमें  met  परी  श्रह॑तायें

 ~~

 a  लिख  सक े॥

 मैने
 एक  शौर  संशोधन  की  सूचना  दी  है  ! 4  मूल  धारा  को  हटाने  के

 लिये
 ।  वह

 घारा
 संशोधन

 विधेयक में  नहीं  है  ।
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 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  :  १९५२ के  निरसन तथा  संशोधन

 नाम  के  ि  धारा  ३३  निरसित हो  चुकी  है  i

 पति
 :

 तब  मुझे  कौर  कुछ  नहीं  कहना  ।

 fat  वारियर  (faz) : e  अघिकृत  लेखापाल  संस्था  PEE
 के  मूल  अघिनियम  के  श्रेन्तगंत

 गठित  की  गई  थी  ।  सात  वर्ष  REY  के  संशोधन  विधेयक  पर  चर्चा  करते  समय  म  नें

 श्राइवासन  दिया  था  कि  इस  सम्बन्ध  में  एक  व्यापक  विधेयक  रखा  जायेगा  ।  लेकिन यह  संशोधन
 '
 विधेयक  वह  व्यापक  विधेयक  नहीं  है  ।  wear  तो  यह  होता  कि  सरकार  अधिकृत  लेखापाल  संस्था

 के  कार्य-संचालन  की  कौर  अधिक  जानकारी  प्राप्त  कर  उसका  अनुभव  समझ  श्र  उसकी

 श्रावश्यकताश्रों  को  जान  लेने  के  बाद  ही  एक  व्यापक  विधेयक  तैयार  करती  ।

 इस  व्यवसाय  की  काफ़ी  गहराई  से  जानकारी  हासिल  करना  जरूरी  है  ।  इसकी  वर्तमान

 भ्र संतोषजनक है  ।'  झ्राजकल  इस  व्यवसाय  पर  लेखापालों  की  कुछ  संस्थापकों  का  एकाधिकार

 जैसे  फर्गुसन एण्ड  लौक  एण्ड  बिलिमोरिया एण्ड  ये  एकाधिकारी

 संस्थायें  इस  पेशे  का  गला  घोंट  रहे  हैं  ।  इन  संस्थाओं  का  सम्बन्ध  बड़ी  बड़ी  औद्योगिक  तथा

 fern  फर्मों  से  है  ।  बल्कि  कुछ  तो  सगे-सम्बन्धी भी  हैं  ।  यानी  वे  लेखापरीक्षकों को  भी  नियंत्रित

 करती  उन  फर्मों  को  भी  जिनके  लेखों  की  परीक्षा  की  जाती  है  ।  माननीय  मंत्री  यदि  च

 at
 उनको  निजी  तौर  पर  ऐसी  संस्थाओं  के  नाम  भी  दे  सकता  हूं  ।

 fat  सतीश  चन्द्र  :  हम  पहले  से  हैं  ।

 श्री  वॉरियर  :  समवाय  विधि  की  व्यवस्था यें  कुछ  ऐसी  हैं  कि  गैर-सरकारी  सीमित

 सेवायों  के  साधारण  श्रंशधघारी  इन  लेखा-परीक्षकों  की  नियुक्तियों  के  बारे  में  अपना  कोई  प्रभाव  नहीं

 डाल  सकते  |  इसलिये  दोनों  ही  प्रकार  के  निकाय  कुछ  मुट्ठी  भर  लोगों  के  हाथ  में  रहते  हैं  ।  वही  लोग

 सभी  wat  का  नियंत्रण  करते  हैं  कौर  वही  लेखा-परीक्षकों  की  नियुक्तियां  भी  करते  हैं  ।

 उनकी  श्रनियमितताझ्रों का  कभी  पता  ही  नहीं  चल  पाता  ।  साधारण  अंशधारियों को  मुनाफा  ही  नहीं

 मिल  पाता  ।

 दूसरी  चीज़  यह  है  कि  इन  लेखा  परीक्षक  संस्थापकों  का  कुछ  समवायों  की  लेखा-परीक्षा  करने

 का  अधिकार  जैसे  परम्परागत  बन  चुका  है  ।  लेखा  परीक्षकों की  वही  संस्थायें  अपने  लेखा  परीक्षक

 भेजती  रहती  हैं  ।  मतलब  यह  कि  नियुक्ति  व्यक्ति  की  संस्था की  होती  है  ।  समवाय  विधि की

 व्यवस्था  के  भ्रनुसार  उनको  बदला  नहीं  जा  सकता  ।  इससे  नये  भर्ती  होने  वाले  लेखा  परीक्षक

 को  बड़ी  कठिनाई  होती  है  ।

 ये  एकाधिकारी  संस्थायें  नये  लेखापालों  को  क्षेत्र  में  उतरने  ही  नहीं  देतीं  ।

 अब  यदि  नये  लोगों  को  भी  क्षेत्र  में  उतरने  का  अवसर  दिया  जाये  कौर  उन  को  भी  फर्मों  की

 लेखा-परीक्षा का  काम  दिया  तो  यह  एकाधिकार ce  जायेगा

 इस  के  लिये  जरूरी  है  कि  नये  लेखापालों  के  प्रशिक्षण  उन  के  लेखापाल  बनने  से  संबंधित

 व्यवस्थापकों  को  अधिक  उदार  बनाया  जाये  ।  तो  ये  एकाधिकारी  संस्थायें  सारे  व्यापार पर  छाई

 हुई  हैं

 ।

 बनननबनवनन

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 R22  अधिकृत  लेखापाल  विधेयक  दाक्रवार  १२  FEXE

 यक्ष  महोदय  :  ऐसा  क्यों  न  किया  जाये  कि  महालेखापरीक्षक  एक  प्रथक  विभाग  स्थापित

 जिस  में  इन  लोगों  का  प्रशिक्षण  किया  जायें
 ?

 उन  को  समवायों से  स्वतंत्र  रखा  |

 वॉरियर  :  यदि  सरकार  इसे  मान  ले  तो  भी  भझ्रच्छा  है  ।

 fat  चन्द्र  :  माननीय  सदस्य  जिन  अधिकृत  लेखपालों  का  उल्लेख  कर  रहे  वे

 वालों
 की

 सेवा  में  नहीं  रहते  ।  वह  अ्रधिकृत  लेखापालों  की  संस्थाओं  की  बात  कर  रहे  हैं  ।  तीन-चार

 अधिकृत  लेखापाल  मिल  कर  एक  संस्था  आरम्भ  कर  सकते  हैं  शर  अपना  व्यवसाय  चला  सकते  हैं  ।

 वह  अधिवक्ताओं की  संस्था  की  स्वतंत्र  ही  रहती  है  ।  माननीय  सदस्य  उन  भ्र धिक ृत

 की  बात  नहीं  कह  रहे  हैं  जिन्हें  समवाय  प्यार  लेखों  की  परीक्षा  के  लिये  नियुक्त  करते  हैं  ।

 श्री  नये  अ्रधिकृत  लें खा पालों  को  कोई  भी  समवाय  नहीं  रखता  |

 महोदय  इसीलिये  मैंने दो  रास्ते  सुझाये  हैं  ।  नये  अधिकृत  लेखापाल  शिक्षार्थी  बनें  ।

 झर  दूसरा  यह  कि  महालेखा  परीक्षक  इन  सब  लोगों  की  एक  सूची  रखे  उन्हें
 काम

 ara  विभिन्न  सेवायों  में  भेजते  रहें  ।  इस  से  एकाधिकार  मिट  जायेगा  ।

 fat  सती दा  चन्द्र  :  यह  व्यवसाय  ऐसा  ही  है  जैसाकि  वास्तुकारों या

 नियरों  का  ।  किसी  भी  समवाय  से  यह  नहीं  कहा  जा  उसे  विवाद  नहीं  किया  जा  सकता

 Tae  देशपाल  को  ही  रहें  UAT  ST  लोग  होते  भर  दन  में

 ै

 सिवाय
 सूब

 ही
 अपने  लिये  चुनता  है  कि  वह  किस  की  सलाह  लेना  चाहता  है  ।

 महोदय  :  लेकिन  सरकारी  समवायों  से  तो  कहा  जा  सकता है

 pat  सती दा  चन्द्र  :  लेकिन  माननीय  सदस्य  निजी  फर्मों  की  बात  कह  रहे  हैं  ।

 महोदय  :  में  संयुक्त  स्कन्ध  समवायों  की  बात  कह  रहा  हुं  ।  संयुक्त  स्कन्ध  समवाय

 तो  सावंजनिक समवाय  ही  होता  जिस  में  जनता  के  लोग  प्रधान  होते  हैं  जिन  पर  सरकार

 नियंत्रण  करती  है  कि  उस  के  निदेशक  कौन  हों  ।  उस  में  तो  एकाधिकार  नहीं  हो  सकता  |  उस  के

 लेखों  की  परीक्षा  होती  है  ।  निदेशकों  ake  लेखा-परीक्षकों  के  बीच  झ्रापसदारी  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 एकाधिकार  बन  जाने  से  तो  नये  लोगों  को  अवसर  ही  नहीं  मिलता  ।

 सतीश  चन्द्र  :  समवाय  अ्रधिनियम  केਂ  अ्रन्तगंत  निदेशक  लेखा-परीक्षकों  की  नियुक्ति नहीं

 कर  सकते  ;  उन  की  नियुक्ति  तो  भ्रंशघारियों  की  ara  बठक  में  ही  की  जाती  है  ।

 fara  महोदय  :  लेकिन  सभी  जानते  हैं  कि  साधारण  अंशधारियों को  श्राम  बैठक  में  जाने

 का  समय  ही  नहीं  मिलता  ।  उन  की  कोई  आवाज़  ही  नहीं  होती  ।  माननीय  मंत्री  को  इस  पर  गहराई

 विचार करना  चाहिये  ॥

 समवाय  विधि  की  व्यवस्था  के  भ्रनुसार  लेखा-परीक्षक  को  पंजीयित  लेखापाल  होना  चाहिये  ।

 जहां  तक  शिक्षार्थियों का  सम्बन्ध  समवाय  वाले  अपने  सगे-सम्बन्धियों  को  चून  लेते  अन्य

 प्रतिभाशाली  लेखापालों  को  अवसर  ही  नहीं  मिलता  ।  उन  बेचारों  को  भी  अवसर  मिलना  चाहिये  ।

 अंशधारी  समवायों  के  धन  पर  अधिक  नजर  नहीं  रख  सकते  |  समवायों  का  धन  जनता  की

 सम्पत्ति  होता  है
 ।

 इसलिये  जब  समय  ग्रा  गया  है  कि  महालेखापरीक्षक  को  इतनी  शक्तियां
 दी  जायें

 कि ee  ee

 मल अग्रज
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 वह  लेखा-परीक्षक  के  ard  का  उचित  बंटवारा  कर  सके  ।  तब  लेखा-परीक्षक निदेशकों  की  दया  पर

 आश्रित नहीं  रहेंगे  तब  वे  अनियमितताओं  को  बड़ी  निर्भीकता  से  सामने  रख  सकेंगे  ।

 fart  लाचार  :  इस  के  लिये  समवाय  अधिनियम  को  संशोधित  करना  पड़ेगा  ।

 श्री  में  श्राप  की  बहुमूल्य  सलाह  के  लिये  धन्यवाद  देता  हूं  ।  ara  है  कि  सरकार

 इस  पर  विचार  करेगी  ate  यदि  झ्रावश्यक  हो  तो  समवाय  अधिनियम  को  संशोधित  करेगी  ।

 मेँ  भी  एक  समवाय  का  श्रंदाघारी हं  ।  वह  समवाय  परिभाषित  हो  चुका  है  ।  हाल

 यह  था  कि  लेखा-परीक्षक  हर  वर्ष  उस  समवाय  को  प्रमाणित  करते  भरा  रहे  थे  कि  वह  प्रगति कर

 रहा  है  ।  इस  से  स्पष्ट  है  कि  निदेशकों  लेखा-परीक्षकों  के  बीच  एक  प्रकार  की  साठ-गांठ

 जाती  ate  बेचारे  श्रंदाधारियों  को  कुछ  पिता  ही  नहीं  चलता  ।

 अंशधारियों  का  यही  aqua  है  कि  वे  लेखा-परीक्षकों  पर  या  निदेशकों  की  नियुक्तियों  पर

 उचित  नियंत्रण  नहीं  कर  सकते  |  जनता  तो  अंधकार  में  ही  रखी  जाती  है  ।  इस  व्यवसाय  की  स्वतंत्रता

 कायम रखी  जानी  चाहिये

 यह  व्यवसाय  अधिवक्ताओं  के  व्यवसाय  जैसा  नहीं  है
 ।

 इस  व्यवसाय के  साथ  तो  समूची

 जनता  के  हित  गुंथे  हुए  हैं  ।  इसलिये  इस  व्यवसाय  को  स्वतंत्र  और  निर्भीक  बनाये  रखना  चाहिये  ।

 ब्रिटिश  शासन  काल  में  लेखा-परीक्षकों  की  ब्रिटिश  फर्में  ही  ब्रिटिश  व्यावसायिक  संस्थानों  पर

 जमाये  थीं  कौर  ७५  प्रतिशत  से  भ्रमित  पूजी  ब्रिटिश  लोगों  के  हाथ में  ही  थी  ।  यह

 एकाधिकार  इसी  तरह  पैदा  हन्  था  ।

 अब  कुछ  भारतीय  एकाधिकारी  भी  पैदा  हो  गये  हैं  ।  ये  दोनों  प्रकार  के  एकाधिकारी  मिल  कर

 इस  व्यवसाय  का  गला  घोंट  रहे  हैं  ।  लेखा-परीक्षकों  की  कुछ  फर्मे  तो  कुछ  समवायों  के  निदेशकों  के

 निर्वाचन  का  भी  नियंत्रण  करती  हैं  ।  निदेशक  भी  उन  केਂ  खिलाफ  कसे  जा  सकते  हैं  ?

 व्यापक  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  इस  एकाधिकार  को  मिटाना  ही  होना  चाहिये  ।  नये  ७

 वाले  लोगों  के  लिये  wear  वातावरण  तैयार  किया  जाना  चाहिये
 ।

 लेकिन  उसे  तो  ate  सीमित

 किया  जा  रहा  है  |  अथ-व्यवस्था  के  प्रसार  को  देखते  इस  व्यवसाय  में  नये  लोग  कम  हीਂ  भराये

 इस  व्यवसाय  को  भ्राकषंक  बनाया  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  हो  बिल्कुल  उल्टा  ही  रहा  है  |  संस्था  ने

 परीक्षाओं  की  पद्धति  ate  भी  दुरूह  बना  दी  है  ।  लोगों  को  एक  ही  परीक्षा  में  कई  बार  बैठना  पड़ता  है  |

 शिक्षा  के  क्षेत्र  में  तो  हम  परिवारों  की  पद्धति  हटाने  की  बात  सोच  रहे  लेकिन  उन  परीक्षाओं  को

 sic  भी  जटिल  बना  दिया  गया  है  ।

 नये  लोगों  शिक्षार्थियों  पलकों  )  को  पांच  वर्ष  तक  अधिकृत  लेखपालों के  नीचे

 काम  करना  पड़ता  है  ।  उस  काल  में  उन्हें  कोई  भी  वास्तविक  उपलब्धि  नहीं  होती  ।  उन  का  शोषण

 किया  जाता  है  ।'

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यही  वह  व्यापक  विधेयक  जिस  का  कि  श्रीनिवासन  दिया  गया

 था  |  इन  सब  पहलु ग्र ों  के  यह  विधान  व्यापक  नहीं  कहा  जा  सकता  |

 सरकार  अधिकृत  लेखापाल  संस्था  में  नामज़द  सरकारी  सदस्यों  की  संख्या  ५  से  बढ़ा कर

 &
 कर

 देना
 चाहती  होता  यह  है

 कि

 संस्था

 की

 परिषद्‌  के  नामज़द  सदस्य  ही  हमेशा  बैठकों  में शन

 मल
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 उपस्थित  रहते  हैं  ।  अन्य  सदस्य  बड़ी-बड़ी  दूर  रहने  के  कारण  aaa  नहीं  करा  पाते

 नामज़द  सदस्यों  से  ही  गणपूर्ति  हो  जाती  तब  अन्य  सदस्यों  की  जरूरत  नहीं  रह  जाती  ।

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 अन्य  सदस्यों  को  अपनी  उपस्थिति  में  कोई  सार  ही  नहीं  दिखाई  देता
 ।

 इसलिये  परिषद्‌  का  सारा  काम

 सरकारी  नामजद  सदस्यों  के  ही  हाथ  में  रहता  है  ।  सरकार  इसीलिये  निर्वाचित  सदस्यों  की  संख्या

 भी  कम  करना  चाहती  है  ।  स्वायत्तता  तो  नाम  की  है  ।

 संस्था  को  वास्तव  में  स्वायत्त  बनाया  जाना  चाहिये  ।  निरन्तर  प्रसार  करती  हुई  हमारी

 भ्र थे व्यवस्था  के  हित  में  यही  है  कि  इस  क्षेत्र  में  नये  उतरने  वाले  लोगों  को  अधिक  सुविधायें  श्र

 maa  दिये  जायें  ।  इसीलिये  मैँने  भ्र पने  संशोधन  में  सरकारी  नामज़द  सदस्यों  की  संख्या ६  से

 घटा  कर
 ३

 कर  देने  की  बात  कही  है
 ।

 हम  तो  चाहते  थे  कि  समूची  धारा  २४  को  हटा  दिया  जाये  ।  लेकिन  सरकार  इस  में  एक

 नया  खण्ड  जोड़  रही  है  ।  नये  खण्ड  में  व्यवस्था  की  जा  रही  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  परिषद्‌  से  कोई  भी

 नया  विनियमन  करने  या  पहले  के  विनियमन  को  संशोधित  करने  के  लिये  कह  सकती  है  ।  यदि  परिषद्‌

 उसे
 न

 तो  सरकार  स्वयं  उन  को  लागू  कर  सकती  है  ।

 स्वायत्तता  की  तो  कोई  बात  ही  नहीं  रह  जाती  ।

 यह  बात  तो  मेरी  समझ  में  ort  है  कि  सरकार  परिषद्‌  को  कोई  सलाह  कौर  परिषद्‌

 उसे  मान  ले
 ।

 लेकिन  इस  नयी  व्यवस्था  से  तो  परिषद्‌  सरकार  के  अधीन  हो  जायेगी  ।

 यदि  माननीय  मंत्री  संस्था  की  स्वायत्तता  खतम  करना  चाहते  तो  उन्हें  साफ  कहना  चाहिये  ॥

 ऐसी  मनमानी  कीਂ  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 oe  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  संस्था  के  गत  नौ  वर्षों  के  अ्रनुभवों  का  लाभ

 उठा  कर  एक  ऐसा  व्यापक  विधेयक  तैयार  किया  जो  एकाधिकार  खतम  कर  के  नयें  लोगों

 को  ध्वजिक  अवसर  जुटा  सके  ।  इस  व्यवसाय  को  स्वतंत्र  बनाये  रखना

 फंसी  ato  चं०  शर्मा  )
 :

 मैं  श्री  वारियर  से  सहमत  हूं  कि  इस  विषय  पर  एक

 व्यापक  विधेयक  रखा  जाना  चाहिये  ।

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  श्री  वारियर  ने  भ्रधिक़ृत  लेखापालों  से  सम्बन्धित  जितनी  भी  शिकायत

 बताई  वे  सही  हैं
 ।

 लेकिन  यह  जरूर  है  कि  अधिकृत  लेखापालों  a  संयुक्त  स्कन्ध  सेवायों के

 निदेशकों  में  काफी  हद  तक  कौर  कई  मामलों  में  साठ-गांठ  रहती  है  ।

 इस  से  इस  व्यवसाय  की  प्रतिष्ठा  पर  ब्रांच  भाती  है  ।  अरब  समस्या  यह  है  कि  व्यवसाय  की  खोई

 हुई  प्रतिष्ठा  को  बहाल  किया  जाये  कौर  साथ  ही  एकाधिकार  को  भी  खतम  किया  जाये  |

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  संस्था  पर  सरकारी  नियंत्रण  श्र  afer  किया  जाना  चाहिये  ।

 यह  उद्देश्य  पूरा  किया  जा  सकेगा  ।  यह  सही  है  कि  संस्था  के  प्रतिनिधि  अधिक  स्वायत्तता  की

 मांग  करते  हैं  हम  भी  पहले  उस  के  पक्ष  में  थे  ।  लेकिन  wa  इन  शिकायतों को  देखते

 निर्णय  बदलना  पड़ेगा
 ।

 इसीलिये  मुझे  खुशी  है  कि  सरकार  जब  कुछ  मामलों  में  कड़ाई  कर

 ना

 मूल  अंग्रेजी
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 धारा  ७झ  की  यह  व्यवस्था  बहुत  ठीक  है  कि  संस्था  कुछ  सदस्यों  को  हटा  भी

 सकती है  ।  इसका  प्रभाव  संयुक्त  स्कन्ध  समवायों  के  कार्य-संचालन  पर  बहुत  पड़ेगा  ।

 यदि  इसी  दुष्टि  से  खण्ड
 ८

 को  भी  देखा  तो  २४  निर्वाचित  सदस्यों  में  ६  सरकारी  नामजद

 सदस्य  रहना  ठीक  ही  है  ।  वैसे  यह  श्रलोकर्तात्रिक  व्यवस्था  लगती  है  ।  लेकिन  आखिर  इस  संस्था  को

 एक  ठोस  झ्राधार  पर  तो  रखना  ही  है  ।

 सरकार  को  यह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  वे  नामज़द  सदस्य  बहुत  ही  योग्य  are

 दार  प्रयास  हों  ।  जनता  उनका  सम्मान  करती  हो  ।

 साथ  यह  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  वे  सदस्य  अनुपस्थित  न  रहें  |  उन्हें  सदा  ही  संस्था

 सम्पकं  में  रहना  चाहिये  |  बाद  में  ,  यदि  यह  संशोधन  विधेयक  उपयोगी  सिद्ध  नहीं  या  इसका  उ

 फल  नहीं  तो  सरकार  अपने  भ्रनुभव  के  झ्राधार  पर  दूसरा  संशोधन  विधेयक  भी

 सकती है  ।

 यह  भी  बड़ी  भ्रच्छी  बात  है  कि  अनुशासन  समिति  के  कृत्यों  को  पारिभाषित  कर  दिया  गया  है  ।'

 विभिन्न  इन्सपैक्टर ों  पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिये  भी  कोई  संगठन  जरूरी  हैं  ।  हमारा  भ्रनुभव  यही

 बताता है  ।  लेकिन  ऐसी  कोई  भी  संविहित  व्यवस्था  कहीं  भी  नहीं  की  गई  है  ।  हमारे  इन्सपैक्टर  छोटे

 मोटे  मुगल  बादशाह  बन  जाते  हैं  ।  वे  नवाबों  की  तरह  काम  करने  लगते  हैं  ।  इसलिये  उनके  नियन्त्रण

 के  लिये  भी  एक  संगठन  हर  विभाग  में  रहना  चाहिये  ।  स्वतन्त्र  भारत  में  सभी  व्यवसायों  की  बदनामी

 होने  का  कारण  ही  यह  है  कि  उनमें  उचित  अनुशासन  की  कमी  है  ।  अधिकृत  लेखापाल  सार्वजनिक

 निधियों  ate  इत्यादि  की  रक्षा  देश  के  जनता  के  हितों  की  रक्षा  इसलिये

 इस  व्यवसाय  में  उचित  च्  होना  बहुत  जरूरी  है  ।  इसलिये  अनुशासन  समिति  की

 भी  उचित हैं  ।

 साथ  यह  भी  उचित  ही  है
 कि

 ्य  समिति  को  weather  शक्तियां  नहीं  दी  गई  हैं

 यह  भी  लोकतांत्रिक  सिद्धान्तों  के  अनुकूल  है  ।  समिति  के  निर्णयों  की  भी  की  जा  सकेंगी  ।

 इस  खण्ड  के  उचित  ढंग  से  प्रवृत्त  किये  जाने  पर  नये  अधिकृत  लेखापालों  की  कठिनाइयां  दूर  हो

 जाय  ी  ।

 इस  विधेयक  का  सबसे  महत्वपूर्ण  भाग  वह  है  जो  शिक्षार्थी  कौर  लेखा  पलकों  के

 जाय  है यह  गिरेश

 का  खण्ड  २३  है  ।
 मैं  जानता  हूं  कि  इस  विषय  में  शीघ्र  ही  नियम  सुचित

 उन  नियमों  में  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहियें  कि  नये  लोग  आसानी  से  प्रशिक्षण  प्राप्त

 कर  सकें  ।

 हमारे  देश  में  शिक्षार्थी  प्रशिक्षण  की  प्रणाली  भ्रच्छी  तरह  प्रचलित  नहीं  है  ।  जापान  में  तो  हर

 उद्योग  में  ऐसी  प्रणाली  मिलती  है
 ।

 बड़ी  खुशी  की  बात  है  कि  इस  विधेयक  में  उसकी  भी  कुछ  व्यवस्था

 की  गई  हैं
 ।

 अन्य  व्यवसायों  के  लिये  भी  ऐसी  व्यवस्था  कीः  ज्ञानी  चाहिये  ।  तराशा  है  कि  इन  नियमों

 सभा-पटल पर  रखा  जायेगा  ।  इन  नियमों  को  अधिक  से  अधिक  स्पष्ट  शब्दों  में  रखना  चाहिये

 श्री  वारियर  ने  खंड  २४  पर  झ्रापत्ति  की  है  ।  मैं  तो  समझता  हूं  कि  उससे  संस्था  की  स्वायत्तता

 पर  कोई  प्रभाव नहीं  वह  सीमित  नहीं  होगी  ।  ऐसी  व्यवस्था तो  हर  लोकतान्त्रिक  निकाय

 के  लिये  की  जाती  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  अरपना  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  वह  शक्ति  करनी  ही
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 यम  रखना जिससे  कि  वह  विनियमों  को  लागू  करा  सके  ।  af  सरकार  को  सन्तुलन

 ही  पड़ेगा

 फिर  मेरी  भावना  है  कि  यह  विधेयक  बहुत  ही  aa  भ्र सन्तोषप्रद है  ।

 फिर  भी  मौजूदा  परिस्थिति  में  उसका  समर्थन  किया  ही  जाना  चाहिये  ।  हम  एक  ऐसे  समाज की

 नींव  डालने जा  रहे  हैं  जिसमें  पूंजीपति  युवकों  की  राह  में  रोड़े  नहीं  तब  स्पष्ट  है  कि  दूसरे

 ही  ढंग  का  विधेयक  रखा  जायेगा  ।  लेकिन  तब  तो  हमारे  विधेयक  ऐसे  ही  अपूर्ण  रहेंगे  |

 मंत्रालय  को  मेरी  सलाह  है  कि  कुछ  समय  बाद  एक  ऐसा  व्यापक  विधेयक  तैयार  जो  श्री

 नरसिंहन्‌  श्री  वारियर  की  इच्छाओं  की  पूरी  कर  सके  |  उसमें  इस  संस्था  को  पूर्ण  स्वतन्त्रता  दी  जा

 सकती है  ।

 सा०  श्री०  श्रेणी  इस  विधेयक  को  पढ़कर  मैंने  यह  भावना  बनाई  थी  कि

 सरकार  इस  संस्था  को  स्वायत्तशासी  संस्था  बनाना  चाहती  है  ।  लेकिन  खंड  २४  पढ़  कर  मैरी  भावना

 पर  ।  खण्ड  २४  द्वारा नई  धारा  ३०  रखी  जायेगी ।  इस  धारा  की  उपधारा (  १)

 )  में  यह  निहित  है  कि  सरकार  बिना  कारण  इस  संस्था  के  किसी  भी  नियम  को  जो  उसके

 द्वारा  बनाया  गया  या  बनाया  जाने  वाला  उसे  संशोधन  या  निरसन  करने  का  आदेश  दे  सकती  है  ।

 यदि  संस्था  उनके  निदेश  का  पालन  नहीं  करेगी  तो  वह  स्वयं  एक  रादेश  निकाल  कर  वांछनीय  परिवर्तन

 कर  सकती है

 सरकार  द्वारा  उक्त  भ्र धि कार लेने  का  कोई  कारण  नहीं  दिखाया  गया  है  ।  मेरे  विचार  से

 इस  प्रकार  की  तानाशाही  शक्तियां  लेना  किसी  स्वायत्तशासी  संस्था  की  स्वतन्त्रता पर  कुठाराघात

 करना  &  ।  हूं  माननीय  मंत्री  इसका  कारण  बतायेंगे  |

 श्री  हरी माथुर  :  अधिकांश  सदस्यों  ने  धारा  ३०  पर  आपत्ति  उठायी

 हें  क्यों  के  उनका  विचार  है  कि  सरकार  इससे  संस्था  की  स्वायत्तता  में  हस्तक्षेप  कर  रही  हे  ।  मेरे  क्वीर

 से  यह  उचित  है  भर  मैं  इसका  समर्थन  भी  करता  हूं  ।  बात  यह  हैं  कि  किसी  भी  देश  की  विक

 fart  कज  व्यवस्था  उस  देश  के  उद्योग  तथा  व्यापार  पर  है  ।  उद्योग  तथा  व्यापार  की

 स्वस्थ  प्रगति  तत्सम्बन्धी  हिसाब  किताब  रखने  at  उसकी  जांच  केਂ  तरीके  पर  निर्भर  करती  हैं  ।  हम

 जानते  है  कि  हिसाब  किताब  रखने  के  सम्बन्ध  में  काफी  धांधली  चलती  है  दुहरे  हिसाब  रखे  जाते

 हैं  इस  प्रकार  कर  किया  जाता  है  ।  अरब  तक  के  हमारे  अनुभव  का  परिणाम  यह  है  कि

 यद्यपि  हिसाब  किताब  पर  झ्र धि कृत  लेखापाल  के  हस्ताक्षर  होते  हैं  वे  उनके  द्वारा  स्वीकृत  होते  हैं

 तथापि  उसमें  फिर  भी  बहुत  कुछ  त्रुटियां  रहती  हैं  ।

 ऐसी  स्थिति  में  यह  झ्रावस्यक  हैं  कि  सरकार  अधिकृत  लेखापालों  को  कुछ  सीख  देवे  और  इस

 प्रयोजन के  लिये  उन्होंने  यह  शोधक खंड  रखा  है  ।  अन्यथा  सरकार  को  इस  संस्था  पर  हस्तक्षेप  करने

 से  att  क्या  लाभ  मिल  सकता  है  ।  हम  पिछले  १०  वर्षों के  शभ्रनुभव से  ही  इस  नतीजे  पर

 पहुंचते  हैं  कि  हमें  किसी  न  किसी  प्रकार  का  नियन्त्रण  इन  संस्थानों  पर  रखना  चाहिये  जिससे  ea

 क्षेत्र  में  हिसाब  किताब  ठीक  कौर  सही  ढंग  से  रखा  जाय
 |
 अतः  मैं  इस  संशोधन  का  समर्थन  करता

 हूं  ।
 is  Sena

 मूल  अंग्रेजी  में
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 खंड  २४  में  शब्द रखा  गया  है  ।  इस  मामले में  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  कुछ

 चाहता  हूं  ।  मेरे  विचार  से  उसके  स्थान  पर  संघ  या  संस्थाਂ  दाऊद  रखे

 जाने  चाहियें  ।

 अब  में  खण्ड २४  (२)  को  लता  हूं  इसके  भी  स्पष्टीकरण  की  श्रावश्यकता  है  ।  यद्यपि

 इस  खंड  में  दण्ड  का  विधान  किया  गया  है  तथापि  यह  स्पष्ट  नहीं  किया  गया  है  कि  दण्ड  कौन  देगा  या

 किस  को  दिया  जायेगा ।

 सतीश  चन्द्र  :  राज्य  सभा  ने  इस  पर  संशोधन  कर  दिया  राज्य  सभा  ने  अरन्य  कई

 उपबन्धों पर  भी  संशोधन  किया  है  ।

 fat  हरिश्चन्द्र माथुर  :  यदि  एसा  है  तो  ठीक  हैं  ।  इस  विधेयक  में  एक  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  यह

 किया  गया  है  कि  लागत  लेखे  को  झ्र धि कृत  लेखे  से  पृथक्‌  रखने  की  व्यवस्था  की  गई  हैं  ।  सरकार  का

 विचार  हे  कि  लागत  लेखे  को  पाक  रखने  से  उस  प्रणाली  का  उचित  विकास  हो  सकेगा  ।  तथापि  मेरा

 विचार भिन्न  है  ।  लागत  लेखा  व्यवस्था  की  शाखा  हमारे  देश  में  प्रभी  प्रारम्भिक  अवस्था  में

 इसमें  wal  व्यक्तियों  की  भी  कमी  हैं  ।  इस  शाखा  को  अधिकृत  लेखापालों  के  अनुभव  से

 लाभ  उठाने  देना  उचित  होगा  ।  प्रभी  से  इसे  पृथक  रखकर  इसका  वांछनीय  विकास  नहीं  हो  पायेगा

 साथ  ही  लागत  तथा  निर्माण  लेखापाल  विधेयक  भी  wet  हाल  सभा  में  art  वाला  है  ।  यदि  हम

 पिता के  इस  सिद्धान्त  को  अपनाते हैं तो हैं  तो  इसका  यह  अथ  होगा  कि  हम  उस  विधेयक  में  भी  इन

 बातों  को  सहमति  प्रदान  करते  हैं  ।  मैँ  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इसके  कारण  को

 स्पष्ट  करने  की  कृपा  करें  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  उपाध्यक्ष  ९ ९  एकाउंटेंट्स के  काम  को

 लेट  करने  के  लिये  जो  यह  संशोधन  विधेयक  हमारे  सामने  उपस्थित  किया  गया  है  उस  के  सम्बन्ध

 में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  देश  में  wa  जो  प्राचीन  व्यवस्था  क़ायम  होने  जा  रही  है  उसमें  इस  प्रकार

 के  संशोधन  का  महत्व  से  बहुत  बढ  गया  है
 ।

 पहले  भी  इस  संशोधन  का  महत्व  था  लेकिन  जब

 प्राइवेट  ate  पबलिक  दोनों  सेक्टरों  का  खुला  विकास  हो  रहा  है  समाज  के  कल्याण  के  लिये  सरकार

 ने  बहुत  से  अधिकार  अपने  हाथ  में  लिये हैं  तो  मुझे  एसा  लगता  है
 कि

 इस  पेशे  के  संचालन  के  लिये

 जो  frat  इस  कानन  के  द्वारा  चार्टर्ड  एकाउन्टेन्टेस  का  जो  इंस्टीट्यूट  उन  को  दिया  गया  है  वह

 मुनासिब  ही  है  ।  इस  संस्था  को  परीक्षा  लेने  का  कौर  संस्था  केਂ  सम्बन्ध  में  भी  काम  को  संचालन

 करने  का  पुरा  अधिकार  दिया  गया  है  कौर  यह  उचित  ही  है  ।  इस  संस्था  को  परीक्षा  नने का  उसी

 तरह  afar  है  जैसेकि  हमारे  देना  में  दिक्षा  संस्थानों  जैसे  यूनिवर्सिटियों  कौर  टेकनिकल

 ट्यूब्स  की  परीक्षा यें  ले  कर  डिग्री  और  डिप्लोमा  देने  का  अधिकार  है
 ।

 aa  जहां  तक  मुझे  मालूम  है ५ ८५ १६

 टेकनिकल  इंस्टीट्यूट्स  या  यूनिवर्सिटीज  जिस  tae  के  द्वारा  संचालित  होते  हैं  उस  के  अन्दर

 सेशंस  बनाने  का  भ्र धि कार  उन  संस्थानों  को  होता  है  लेकिन  जानता  हूं  कि  बहुत  सी  teat  में

 विजिटर  की  नियुक्ति  होती  है  चाहे  वह  विजिटर  प्रान्त  के  गवर्नर  हों  aaa  हमारे  राष्ट्रपति  हों  ।

 उदाहरण के  लिये  इंडियन  इंस्ट्रोट्यूट  arm  खड़कपुर  उस  के  बहुत से  विभाग हैं  और

 उस  की  परीक्षाएं  ले  कर  डिप्लोमा  भ्र  सर्टिफिकेट्स  ग्राही  देने  का  पुरा  भ्र धि कार  है  लेकिन  जो

 वह  रैगुलेशन्स  बनाते  उन  की  स्वीकृति  उन  को  राष्ट्रपति  से  करानी  पड़ती  है
 ।

 इसी  प्रकार  से  प्रान्तों

 में
 जो  यूनिवर्सिटियाँ  उन  को  एक्ट  के  इन्दर  रेगुलेशन  बनाने  को  प्राधिकार  होता  है  लेकिन  उस  की

 स्वीकृति  उन  को  वहां  के
 गर्वनर

 से  mat  पड़ती  है  इस  का  यह  मतलब  होता  है

 कि
 वह  स्वी

 मल  wat
 में

 408(Ai)
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 गवर्नर  साहब  अपनी  व्यक्तिगत  कैपेसिटी  में  नहीं  देते  हैं  बल्कि  वे  एक  awe  से  भ्रपने  डि

 ea

 अथवा  मंत्रालयों  के  द्वारा  उन  पर  विचार  करा  कर  स्वीकृति  देते  हैं  ।

 इस  ऐक्ट  के  yet  बनाने  का  भ्र धि कार  तो  इस  संस्था  को  है  ।  प्रभी  मुझ  से  पहले

 हमारे  एक  माननीय  श्रद्धेय  नेता  ने  इस  संशोधन  विधेयक  का  इस  बिना  पर  विरोध  किया  है

 कि  इस  में  गवर्नमेंट  को  बहुत  वाइड  पावसें  दी  गई  हैं  तो  मेरा  कहना  यह  है  कि  उस  कौंसिल  को

 बनाने  का  अधिकार तो है तो  है  लेकिन  यदि  कभी  सरकार  को  यह  मालम  पड़ेगा  कि  किसी  रेगुलेशन

 में  संबोधन  करने  की  ज़रूरत  बदलने  की  ज़रूरत  है  श्रेथवा  को  हटाने  की  जरूरत  है  तो  सरकार

 कौंसिल  को  कहेगी  कि  झ  समय  के  ३०  दिन  का  समय  इस  में  दिया  गया  है  कि  ३०  दिनः  के

 अन्दर  उस  को  पंचोली  कर  दें  लेकिन  नगर  कौंसिल  उस  के  अनुसार  संशोधन  न  करे  तब

 मेंट  को  यह  अधिकार  दिया  गयां  है  कि  वह  इसे  ea  कर  सकती  है  ।  मैं  तो जो  यह  संशोधन है

 का  समर्थन करता  हूं  ।
 लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं

 शर
 उस  के  समन  में  ait  जों  हमारे  सामनेਂ

 एक  दूसरा  विधेयक  कोस्ट
 एवं

 न  एकाउंटेंट्स  बिल  खाने  वाला  उस  के  थी  कौंसिल

 स्टेट  में  इस  बात  कीं  बड़ी  बुद्धिमानी  दिखाई  गई  है  उस  में  रैगलेशन्स  बनाने  का  भ्र धि कार  तो

 उस  कौंसिल  को  रहेगा  लेकिन  उन  गुलदान  का  एप्रूवल  गवर्नमेंट  से  कराना  होगा
 |

 गवर्नमेंट  द्वारा

 उन  रैगुसूशंसਂ  के  गुना  होने  पर  ही  उन  पर  कमल  होगा
 ।
 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यह  ares  एंकाउन्टेंट्स

 झमेंडमेंट बिल  जो  इस  समय  हमारे  सामने  उपस्थित  है  उस  में  भी  कौंसिल  को  सब  Wy  hala  बनाने

 का  भ्र धि कार  हासिल  है  लेकिन  गवर्नमेंट  को  उन  रगु  नेशंस  को  स्क्ूटनाइज़  करने  का  भ्र धि कार  हासिल

 होना  ही  चाहिये  शर  at  उन  रेणु  में  कुछ  तंगदिली  वह  शझ्रावस्यक  समझे  तो  वह  उस  में  कर

 सके
 ।
 पुराने  क़ानून  में  यह  अघिकार  गवर्नमेंट  को  नहीं  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  गवर्नमेंट  के  एप्रूवल  से

 एन फ़ो सें  हों

 जहां  तक  मेरा  ख्याल  है  इस  क़ानून  के  रूल्स  वग़ैरह  बनाने  का  सरकार  को

 नहीं  है
 ।

 रेणु  नेशंस  बनाने  का  अघिकार  कौं।सल  को  दिया  जा  रहा  हूं  लेकिन  मैं  चाहूंगा  इस  की

 ज़रूरत  भी  है  कि  जो  ly  tate
 बनाये  जायें  जो  वह  गवर्नमेंट  की  स्वीकृति  से  पास  हों  उन

 ७  की  एक  प्रति  भी  सदन  के  सामने  रक्खी  जानी  चाहियें  जैसेकि  a  aaa  शादी  की  रक्खी

 जाती  हैं  ।  प्रभी  तक  तो  यही  व्यवस्था  है  कि  सरकार  जो  भी  क़ानून  कौर  रूल्स  ale  बनाये  उन  को

 dag  के  सामने  एक  निश्चित  भ्र वधि  के  लिये  रक्खा  जाता  है  कौर  चाहे  उसी  भ्रधिवेशन  में  या  उसके

 बाद  जो  दूसरा  अधिवेशन हो  उस  नगर  पार्लियामेंट यह  समझे  कि  उनमें  संशोधन  करने

 की  ज़रूरत  है  तो  पार्लियामेंट  उन  में  संशोधन  कर  सकती  तब  जो  रैंगुलशंस  रूल्स  होते  हैं

 वे  पालियामेंट  की  इच्छानुसार  संशोधित  कर  दिये  जाते  हैं
 ।

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इस  कानून  के

 भी  यह  व्यवस्था  रहनी  चाहिये  कि  कौंसिल  भले  ही  रगु  नेशंस  बनाये  लेकिन  उन  की  सरकार  द्वारा

 मंजूरी  जरूरी  हो  सरकार  द्वारा  मंजूर  होने  के  बाद  निश्चित  अवधि  के  लिये  जैसेकि

 क़ानूनों  चांस  को  हमारे  यहां  सदन  में  रक्खा  जाता  उसी  तरह  इन  tr  tea  को  भी  संसद

 के  दोनों  सदनों  के  सामने  एक  निश्चित  safer  के  लिये  रक्खा  जाय  ।  wa  यूनिवर्सिटियों  में  जो

 परीक्षाएं  ले  कर  डिप्लोमा  कौर  सर्टिफिकेट्स  वग़ैरह  देती  उन
 में

 विज़िटर  का  प्राचीन  होता है

 कौर  विज़िटर  की  मंजूरी  मिलने  के  बाद  ही  वह  रेणु  नेशंस  wae  में  oe  हैं  इस  संस्था  के  क़ानून

 के  श्रीधर  कोई  विज़िटर  नहीं  है  जबकि  उन  को  परीक्षा  लेने  कृ  अधिकार  है  कौर  उन  को  डिग्री  शौर

 डिप्लोमा  देने  का  अधिकार  बिना  डिप्लोमा  के  कोई  प्रैक्टिस  नहीं  कर  सकता  उस  में  जब  विजिटर

 का
 प्राचीन  नहीं  है  तो  फिर  गवर्नमेंट  की  मंजूरी  लेना  प्रावश्यक  होना  चाहिये  कौर  इस  सदन  को

 मौका  fat  कि  उन  में  किसी  प्रकार  की  कोई  कमी  या  खामी  पाये  तो  उनमें  संशोधन  कर  सके  ।
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 न
 यही  थोड़ा  सा  कहने  के  लिये  मैं  ने  a  का  समय  लिया  ।  अरब एक  बात  कह  कर  में  खत्म

 कर  दूगा
 ।

 बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  भी  यह  मांग  की  है
 कि

 एक  कम्प्रीहेंसिव  बिल  लाया  जाय

 श्र  मैं  भी  इस  में  उन  से  सहमत  हूं  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  हमारे  देश  में  कौर  भी  कई  तरह  के  पेशे  कौर
 ५»  च ३

 संस्थायें  हैं  जिन  को  कि  अपने  पेशी  को  संचालन  करने  के  लिये  उस  में  जो  बुराई  है  उस  बुराई

 को  टूर  करने  के  लिये  या  किसी  प्रकार  का  भ्रष्टाचार  या  श्रनतिकता उनमें  कोई  करता

 है  ।  तो  उन  को  दंड  देने  की  व्यवस्था  उन  को  है  ।  कौर  इस  बिल  में  भी  यह  faa  उस

 कैंसिल  और  डिसिप्लनरी  कमेटी  को  हासिल  है  ।  इस  संशोधन  विधेयक  में  किसी  ऐग्रीव्ड  इंस्टीट्यूट

 के  मेम्बर  को  हाईकोर्ट  में  कौंसिल  के  निर्णय  के  खिलाफ  करने  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।

 इस  क़ानून  के  जो  कौंसल  श्राप  बनाने  वाले  हैं  उस  को  एक  निश्चित  wats  तक  देने  का

 अधिकार  दिया  गया  है  ।  वह  दोषी  पाये  गये  व्यक्ति  का  लाइसेंस ले  सकती  है  अलबत्ता  हाईकोर्ट  में

 यदि  वह  adie  करता  है  तो  हाईकोर्ट  जो  उस  बारे  में  निर्णय  करेगा  वह  मान्य  होगा  ।  मैं  समझता

 हूं  कि  यह  सब  बातों  का  जो  इस  में  समावेश  किया  गया  है  वह  बहुत  ही  ठीक  है  लेकिन  जैसेकि  मैं  ने  पहले

 कहा  कि  देश  की  जो  वर्तमान  उस  भ्र वस् था  में  सरथ-व्यवस्था  से  सम्बन्ध  रखनें  वाली  जितनी

 संस्थायें  हैं  जैसेकि  जाने  वाले  विधेयक  से  मालूम  होता  है  कि  इस  बात  की  आवश्यकता

 समझी  गई  कि  किस  कारखाने  में  क्या  उत्पादन  खर्चा  होता  है  waar  किसी  वस्तु  के  दाम  क्या  होने

 इन  सब  का  निर्णय  करने  के  लिये  कभी  कोई  इस  प्रकार  की  संस्था  नहीं  कोई  इस  तरह  के

 विशेषज्ञ  नहीं  हैं  जो  इस  बात  की  जानकारी  करा  सकें  इसी  लिये  हम  लोग  एक  दूसरा  विधेयक

 बनाने  जा  रहे  हैं
 ।

 मेरा  तो  कहना  यह  है  कि  इस  प्रकार  केਂ  कानून  को  फिर  से  जांचने  की  ज़रूरत

 रिव्यू  करने  की  ज़रूरत  है भौः  देश  की  जो  मौजूदा  व्यवस्था  है  उस  में  यह  ज़रूरी  हो  जाता  है  कि

 यह  संस्था  स्वतंत्र  तो  हो  लेकिन  उस  स्वतंत्रता  का  रेगुलेशन  भी  नियमित  रूप  से  होना  चाहिये  ।

 जैसेकि  हमारे  एक  माननीय  सदस्य  ने  कम्पनी  क़ानून  के  बारे  में  कहा  कि  उन  को  शअ्रधिकार है  कि

 जिस  किसी  को  वे  चाहें  बहाल  कर  सके  लेकिन  शेयरहोडल्सं  के  अधिकारों  की  रक्षा  कहां  तक

 इस  को  देखने  की  जरूरत  है  इसलिये  यह  जरूरी  हो  जाता  है  कि  समाज  का  नियंत्रण  किसी

 न  किसी  रूप  में  इस  प्रकार  की  संस्था  पर  होना  चाहिये  |  इन  eal  के  साथ  मैं  इस  संशोधन  fata  का

 समर्थन  करते  हुए  अपना  स्थान  ग्रहण  करता  हूं
 ।

 श्री
 :

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाई  गई  कुछ  बातों  के  सम्बन्ध  में

 मैं
 wrt  भाषण  में

 बता  चुका  हूं  कौर  उन  के  सम्बन्ध में  अब  ates कुछ  नहीं  कहना  चाहता

 हूं  ।

 मुझे  खेद  है  कि  लागत  तथा  निर्माण  लेखापाल  विधेयक  की  संयुक्त  समिति  के  निष्कर्ष  मेरे

 मित्र  श्री  नरसिंह  को  सन्तुष्ट  नहीं  कर  पाये  ।  इस  संशोधन  विधेयक  के  उपबन्धों  के  सम्बन्ध में

 अपनी  बात  को  प्रमाणित  करने  के  लिये  उन्होंने  निर्माण  लेखापाल  विधेयक  की  संयुक्त  समिति  में  श्री

 कपाडिया  तथा  श्री  चोकसी  द्वारा  दिये  गये  साक्ष्यों  का  विस्तृत  उल्लेख  किया
 ।

 वह  स्वयं  संयुक्त

 समिति  के  सदस्य  थे  पर  उन्हों  ने  अरपना  कोई  श्रीमती  नहीं  दिया  था  ।  पहले  चूंकि  वह  मौन

 थे  हम  समझते  थे  कि  हम  ने  उन  को  सन्तुष्ट  कर  दिया  है  a  उन्हों  ने  अरपना  विचार  बदल

 दिया  है  ।  पर  मैं  देखता  हूं  कि  वह  भी  सन्तुष्ट  नहीं  हो  पाये  हैं  ।  जब  संयुक्त  समिति  जिंस

 में  इस  सभा  कौर  उस  सभा  दोनों  के  way  बुद्धिमान  सदस्य  उन  को  सन्तुष्ट  नहीं  कर  तो

 इस
 अवसर  पर  उन्हें  सन्तुष्ट  कर  पाना  मेरे  लिये  कठिन  होगा

 ।

 a

 मूल  aint  में
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 [at  acta

 इस  संशोधन  द्वारा  सरकार  विनियम  बनाने  का  जो  अ्रधिकार  ले  रही  उस  के  वे  विरुद्ध हैं  ।
 सच  तो  यह  है  कि  इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  के  पूर्व  भी  सरकार  को  भ्र धि कार  था  पर  एक

 भिन्न रूप  में  ।  १०  वर्षों  के  अनुभव  से  पता  लगा  कि  वह  अधिकार  पर्याप्त  नहीं  था  ।  इस  समय  सरकार
 उस  संस्था  की  परिषद्‌  के  विचार  के  लिये  विनियमों  का  संशोधन  करने  का  सुझाव  दे  सकती  है  ।

 संस्था  की  परिषद्‌  द्वारा  बनायें  गये  विनियम  तब  तक  अन्तिम  रूप  से  नहीं  मान्य  होते  जब  तक  कि

 सरकार  उन  का  श्रीमोहन  न  कर  दे  ।  इस  विधेयक  द्वारा  यह  किया  जा  रहा  है  कि  सरकार  संस्था

 की  को  विनियमों  में  स  दोहन  करने  का  सुझाव  दे  सकती  है  कौर  यदि  परिषद्‌  सरकार  से

 सहमत  न  हो  तो  भी  सरकार  इन  विनियमों  में  संशोधन  कर  सकती  है  ।

 इस  संस्था  के  संचालन  के  सम्बन्ध  में  इस  सभा  में  तथा  उस  सभा  में  प्रवेश  शिकायतें  की  गईं

 श्री  वारियर  मानते  हैं  कि  संस्था  की  कई  बातें  संतोषजनक  नहीं  की  हरनेक  बातों  में

 उनके  कथनानुसार  छानबीन  किये  जाने  की  आवश्यकता  फिर  भी  वह  नहीं  चाहते  कि  सरकार

 ये  अधिकार अपने  हाथों  में  ले  ।  मैं  सभा  को  देता  हूं  कि  विनियम  बनाने  का  यह  भ्र धि कार

 बेपरवाही  से  इस्तेमाल नहीं  किया  जायेगा  ।  सभी  व्यावसायिक  संस्थाओं  चिकित्सा  परिषद्‌  के

 सम्बन्ध में  ऐसे  अधिकार  सरकार  के  पास  सुरक्षित  गत  १०  वर्षों  से  अधिकृत  लेखापाल

 संस्था  एक  स्वायत्तशासी  संस्था  के  रूप  में  काम  करती  कराई  है  भी  वह  इसी  रूप  में  काम

 करेगी |  डा०  की  यह  धारणा  सही  नहीं  है  कि  एक  नयी  संस्था  बनाई  जा  रही  है  ।  यह

 संस्था  पिछले  १० वर्षों से  है  ।  पर  संस्था  की  परिषद  में  मत  वैषम्य  होने  के  कारण  कुछ  कठिनाइयां

 सामने  हैं
 ।

 इसी  कारण  कई  बार  छोटी-छोटी  बातों  को  तय  करने  में  बहुत  भ्रमित  समय  लग

 जानें  की  घटनायें हुई  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  संस्था  ने  कोई  प्रच्छ्धा  काम  नहीं  किया  है  ।  मैंने

 अपने  पूर्व  भाषण  में  संस्था  की  प्रशंसा  भी  की  है  ।  इस  संस्था  नें  इस  व्यवसाय  के  लिए  अच्छी  परम्पराये

 स्थापित
 की

 हैं  तथा  लाचार  के  स्थापित  किये  हैं  ।  इसने  अपने  सदस्यों  पर  अनुशासन भी

 रखा है  ।  फिर  भी  कई  बार  सदस्यों  के  मतभेद  के  कारण  छोटी-छोटी  बातों  का  निर्णय  करने  में  भी

 बहुत  समय  लग  गया  है  ॥

 अरब  जो  अ्रधिकार  सरकार  ले  रही  है  उसका  संस्था  की  परिषद्‌  को  विचार  करने  का

 अवसर  दिये  नहीं  किया  जायेगा  ।  पर  जिन  मामलों  में  इस  संस्था  के  विकास  तथा  उसकी

 उन्नति  के  लिए  सरकार  का  अपेक्षित  उनके  इस  अधिकार  का  प्रयोग  बहुत  ही  सावधानी  से

 श्री  नसीहत  :  यह  सं विहित  नहीं  है  कि  उन्हें  चर्चा  करने  का  अवसर  दिया  जायेगा  ।

 श्री  aa  चन्द्र  ०५  बातें  ऐसी  होती  जिन्हें  संविधि  में  नहीं  रखा  जा  सकता  पर

 र
 का  क्या  इरादा  है  यह  बात  स्पष्ट  है  ।

 ब  मैं  समझता  हूं  कि  समवाय  विधि  विभाग  के
 शिकारी  इस  श्रीनिवासन को  ध्यान  में  रखेंगे  |

 इस  व्यवसाय  के  सदस्यों  द्वारा  निर्वाचित  तथा  सरकार  द्वारा  ७ ह  किये  जानें  वाले  सदस्यों

 की  संख्या  के  भ्र नू पात  की  बात  भी  उठाई  गयी  ।  इस  सम्बन्ध  में  ऐसा  लगता  है  कि  लोगों  को  काफी

 गलतफहमी है  ।  श्री  वारियर  ने  तथा  अन्य  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  सरकार  द्वारा  नियुक्त

 किये  जानें  वाले  सदस्यों  की  संख्या  ४५

 से

 बढ़ा

 कर

 ६  की
 जा  रही  है  पर  पह

 बात  गलत
 है  ।

 ee

 मूल  sist  में
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 इस  समय  स्थिति  यह  है  कि  संस्था  के  १५०  सदस्य  परिषद्‌  के  लिए  एक  सदस्य  को  चुन  सकते

 इस  समय  २०  चुने  हुए  सदस्य  अधिनियम  में  उपबन्ध  है  कि  सरकार  द्वारा  नियुक्त  ५  सदस्य

 होंगे ।  अतः  सदस्यों  की  कुल  संख्या  २५  है  ।

 यह  व्यवसाय  बढ़  रहा  श द  इसके  सदस्यों  की  संख्या  भी  बढ़  रही  है  ।  चूंकि इस  में  कोई

 सदस्यों  की  अधिकतम  संख्या  निर्धारित  नहीं  है  परिषद  बहुत  बड़ी  हो  जायेगी  ।  wa  परिषद्‌

 की  कुल  संख्या  ३०  निर्धारित  की  जा  रही  है  जिसमें  २४  निर्वाचित  सदस्य  होंगे  ax  ६  सदस्यों  की

 नियुक्ति सरकार  करेगी  ।  इस  प्रकार  निर्वाचित  व  नियत  किये  गये  सदस्यों  की  संख्या  का  चल

 वही  रहेगा  जो  इस  समय  है  ।

 भतकाल  में  सरकार  द्वारा  नियत  जो  ४५  सदस्य  थे  वे  सब  पदाधिकारी  नहीं  थे  ।  इस  सम्बन्ध

 में  भी  कुछ  गलतफहमी है  ।  समवाय  विधि  saved  विभाग  का  केवल  एक  ही  व्यक्ति  परिषद  में

 नियुक्त  है  ।  दो  व्यक्ति  फेडरेशन  ग्राफ  इण्डियन  चेम्बर  ग्राफ  एण्ड  इन्डस्ट्री  तथा  एसो  शियेटेड

 चेम्बर  के  सुझाव  पर  नियुक्त  किये  जाते  हैं  ।  ये  दोनों  व्यक्ति  इसी  व्यवसाय

 के  सदस्य होते  हैं  ।  ये  wearer  अधिकृत  लेखापाल  होते  हैं  जिन्हें  सरकार  उक्त  दोनों  संस्थानों

 की  राय  से  नियुक्त  करती  है  ।  एक  व्यक्ति  महालेखा  परीक्षक  की  ae  से  नियुक्त किया  जाता

 है  ।  इस  समय  वाणिज्यिक  लेखा  परीक्षण  का  निदेशक  परिषद्‌  का  सदस्य  है  ।  समवाय  विधि

 प्रशासन  विभाग  के  एक  व्यक्ति  को  छोड़  कर  ये  सारे  जो  नियुक्त  किये  जाते  सरकार  के

 प्रतिनिधि  नहीं  होते  ।  वे  इसी  व्यवसाय  के  व्यक्ति  होते  हैं  विभिन्न  हितों  का  प्रतिनिधित्व

 करते  पांचवां  सदस्य  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  का  होता  है  ।  वह  भी  अ्रधिकृत  लेखापाल  होता  है  ।

 सरकार  का  प्रतिनिधि  केवल  एक  ही  सदस्य  होता  है  ।  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  नियुक्त

 किये  जाने  वाले  सदस्यों  का  प्रपा  बढ़ाया  जा  रहा  है  कौर  वे  परिषद्‌  के  निश्चयों पर  मनमाना

 प्रभाव  डालते  २५  सदस्यों  की  परिषद्‌  में  एक  सरकारी  सदस्य  की  बात  का  दबाव  इन  अधिकृत

 लेखापालों पर  कैसे  पड़  सकता  है  ।  यह  तो  एक  असंगत aH  इसमें  कोई  बल  नहीं  है  ।

 शिक्षार्थियों  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  कहा  गया  है  मैं  उनके  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता

 ।  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  एकाधिकार  की  बात  बार-बार  कही  है  ।  मैं  समझता

 हूं  कि  यह  बात  इस  प्रसंग  में  ठीक  नहीं  जंचती
 ।

 किसी  समवाय  के  श्रंदाघारी  ही  भ्र धिक ृत  लेखापाल  का  चुनाव  करते  चाहे  वह  निदेशकों

 के  प्रबन्ध  वाला  समवाय  हो  या  किसी  प्राय  प्रकार  के  प्रबन्ध  वाला
 ।

 अधिकृत  लेखापाल  को  यह

 अनुमति  नहीं  है  कि  वह  किसी  संस्था  में  काम  करने  के  लिए  या  किसी  संस्था  में  नियुक्त  किये  जाने  के

 लिए  कोशिश  या  प्रयत्न  करे  ।  यह  कहना  भी  गलत  है  कि  ait  इस  प्रकार  के  एकाधिकार वादी

 हित हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  सावधानी  से  अ्रघिनियम  का  अध्ययन  करें  तो  उन्हें  विदित  होगा  कि

 अधिकृत  लेखापाल  संस्था  के  दिक्षा  प्राप्त  सदस्य  ही  किसी  संस्था  के  सदस्य  बन  सकते  हैं  ।  यह

 नहीं  है  कि  २,  ३  या
 ४

 व्यक्ति  मिल  कर  संस्था  बना  लें  ।

 जो  fare  वरिष्ठों  के  arf  ray farar  प्राप्त  करते  हैं  उनहें  व्यवहारिक  ज्ञान  ATT  करने का  भी  दिया  जाता  है
 ।

 सैद्धान्तिक  शिक्षा  तो  संस्था  में  दी  जाती  है  ।  क क  ज्ञान की

 दिक्षा  का  अवसर  उन्हें  वरिष्ठों  के  wie  मिलता  है  ।

 में  निवेदन करता  ह  वि  किया  अर  उसे  पारित किया  जाय  |
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 1  उपाध्यक्ष  प्रदान  यह  है
 :

 श्ग्कि  अधिकृत  लेखापाल  PEVE  में  अ्रग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड २  से  ७

 उपाध्यक्ष  set  यह  है
 :

 खण्ड  २  से  ७  विधेयक  का  अंग  बनें ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  २  से  ७  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  ८  का

 श्री
 मैं  अपना

 संशोधन  संख्या  २  प्रस्तुत
 करता  हूँ

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  मतदान  के  लिए  रसा  गया  कौर  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ८  विधेयक  का  अंग  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  ८  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड €  से  २३  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  २४  धारा  ३०-क  का  रखा

 श्री  अपना  संशोधन  संख्या  ३  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 a
 fat  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  १  प्रस्तुत  करता  हूं

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या
 ३  कौर  १  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुये  ।

 1  उपाध्यक्ष  प्रश्न  यह  है
 :

 की  खण्ड  २४  विधेयक  का  st  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 |

 खण्ड  २४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 श्यो र खण्ड  ce  ६  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 खण्ड १

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  ¥,—

 [1958”  (ays) ]  के  स्थान  पर  [0५9  (2eye)]  रखा  जाये  ।

 सतीश  चन्द्र )
 ह

 अंग्रेजी  में
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 _arandt  समिति

 उपाध्यक्ष  महोदय  bd  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  १,  संबोधित  wa  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 १,  संबोधित रुप  ब्रिघेयक  में  जोड़िया गया  |

 अधिनियमन  सुत्र

 ब्संदोघधन  किया  गया

 पृष्ठ १,  पंक्ति  १,

 yearਂ  वर्ष  )  ]  दादों
 के

 स्थान
 पर

 [Tenth
 वर्ष )  |

 दाऊद रखें  जायें  ।

 सतीश

 ग  उपाध्यक्ष  महोदय  :  wet  यह  है

 का  AT  बन  | afafraarat  संशोधित  रूप  f

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु

 में  जोड़  दिया  गया  । अधिनियम
 संशोधित

 रूप
 विधेयक

 a
 ब  सती दा  चन्द्र

 :
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 सकी  विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह है यह  है

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  11.0

 प्रताव  स्वकृत

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  स  मिति

 से ओोसवां  प्रतिवेदन

 श्रीमती  इला  पालचौघरी  करती
 हूं  :

 यह  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति के  से तीस वें

 प्रतिवेदन  जो  ११
 मार्च

 १६५९
 को  सभा  में  उपस्थापित  किया  गया

 ही
 सहमत है

 कठ  थ areca
 उपाध्यक्ष  महो  प्रस्ताव  के  लिए  रखा  गया  तथा  gar

 प्रंग्रेजी  में
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 १८८०  नय  औद्योगिक  एककों  को  अनुज्ञप्ति  देने  की  नीति  के  ३१२३९

 सम्बन्ध म  स  कल्प

 हमारे  राज्य  में  बिजली  सबसे  सस्ती  हैं  ।  मजदूर  बड़े  दक्ष  तथा  कम  वेतन  मिल  जाते  हैं  ।

 परन्तु  इतना  सब  कुछ  होने  पर  भी  इस  रबड़  उद्योग  को  बम्बई  में  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  झर वह

 भी  समाचारों  के  अ्रनूसार  एक  इटली  की  पाथ  के  साझे  में  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  स्पष्ट  करें

 कि  किन  कारणों  से  इस  are  को  जो  बम्बई  कारखाना  बना  रही  केरल में  कारखाना  बनाने  के

 लिए  बाध्य  नहीं  किया  गया  ॥

 अशियो*घास  तेल  को  लीजिए  हमारे  किसान  यह  कर  रहे  थे  कि  इस  उद्योग

 की  अन  तप्ती wae  केरल  राज्य  को  मिलेगी  क्योंकि  भारत  में  इसका  aa  प्रतिशत  उत्पादन  केरल  में

 ही  होता  परन्तु  इसका  कारखाना  पुना  में  बनाया  जा  रहा  है  |

 मैं  एक  कौर  बात  बताना  चाहता  हूं
 ।  इस  सभा  में  यह  घोषणा  की  गई  थी  कि  सरकारी  क्षेत्र

 में  एक  सुरक्षा  प्रेस  केरल  राज्य  के  कोरा टूटी  नगर  में  स्थापित  की
 जा

 रही  है  ।
 परन्तु  हाल  में  ही  मुझे

 ba  बके

 पता  लगा  है  कि  इस  निर्णय  में  कुछ  परिवर्तन  कर  दिये  गये  हैं
 पर

 बाधा  प्रेस  कोयम्बटूर  में  तथा  ATT

 कोरा टूटी  में  wa  स्थापित  होगा  ।  मैं  एक  तो  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ऐसा  करने  के  क्या  कारण

 दूसरे  जो  बाधा  कोलाट्टम्  में  बनाया  जायेगा  वह
 कब

 तक  बनना  प्रारम्भ  हो  जायेगा  क्योंकि  हमने  सुना

 है  कि  दूसरी  योजनावधि  में  उसको
 न

 लाने  का  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ।

 अब  जहाज  बनाने  के  दूसरे  ars  को  लीजिये  |  कल  माननीय  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  ने

 एक
 गर्म

 का  उत्तर  देते  हुए  कहा  था  कि  ब्रिटिश  विशेषज्ञ  इस  यार्ड  की  प्रविधिक  सदस्यों  पर  विचार

 कर  रह ेहैं  ।  इस  उत्तर  से  हमें  कई  हो  गई  हैं  ।  केरल  राज्य  के  वित्त  मंत्री  ने  भी  भ्र पने  प्राय-व्ययन

 भाषण  में  इस  are  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  करने  में  विलम्ब  होने  के  कारण  चिन्ता  व्यक्त  की  है  t

 में  चाहता  हुं  कि  सरकार  इसके  बारे  में  शीघ्र  अन्तिम निर्णय  कर  ले  ।

 इन
 सभी  उदाहरणों  से  स्पष्ट  हो  जाता  हैं  कि  मेरे  राज्य  केरल  की  बड़ी  उपेक्षा  की  जाती  है

 ।

 मैं  स्थिति  को  ठीक  करने  के  लिये  सरकार  के  विचारार्थ
 दो

 तीन  सुझाव  देता  हूं
 ।  राज्य  सरकारों  को

 सहायता  दी  जानी  चाहिये  जिससे  वह  उद्योगों  की  स्थापना  कर  सकें  कौर  गैर-सरकारी  पं  जीपतियों के

 सहारे  न  बैठे  रहें  ।  हमारे  देश  में  औद्योगिक  वित्त  वित्त  औद्योगिक  विकास  तथा  ऋण

 राज्य  वित्त  निगम  शादी  इस  प्रकार  की  संस्थायें  बनी  हुई  हैं  जिससे  गेर-सरकारी क्षेत्र  को

 सहायता  मिलती  है  ।  परन्तु  ऐसी  कोई  संस्था  नहीं  है  जिससे  राज्य  सरकारों  की  कुछ  सहायता  हो  सके
 |

 इस  नीति  का  पुनरीक्षण  करके  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  जिससे  उद्योगों  को  स्थापित  करने  में

 राज्य  सरकार  किसी  का  गाय  न  ढूंढें  ।  दूसरे  सरकार  को  कम  से  कम  हमारे  राज्य  के  बारे  में  अपनी

 इस  नीति
 का  उल्लंघन  कर  देना  चाहिए  कि  राज्य  गैर-सरकारी  पूंजीपतियों  के  साथ  मिल  कर

 नया  उद्योग  स्थापित  नहीं  कर  सकती  है  ।

 अन्त  में  में  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  तीसरी  योजना  बन  रही  है  कौर  उसमें  हमारे  राज्य  पर  पुरी

 तरह  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 श्री  पाणिग्रहण
 :  :

 मैं
 श्रपन्रा

 स्थानापन्न  प्रस्ताव
 संख्या  १

 प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 sett  पुलिस  ( seaaAAT)  :
 :

 म

 अपना  संशोधन  सख्या
 र

 प्रस्ताव  करता  ig
 ।

 ee  विधि  का  औ

 मूल  dash  में



 ३१४०  नय  औद्योगिक एककों  को  भ्रनुज्ञप्ति  देने  की  नीति  के  १३  PENS

 वध  में  सं

 fat  दा०  रा०  चावल
 :

 मैं
 अपना  संशोधन  संख्या

 ४
 प्रस्तुत  करता  हूं  ।  '

 पत्नी  श्रीनारायण दास  :  पैं अरपन  स्थानापन्न  प्रस्ताव  संख्या  ५  प्रस्तुत  करता हूं

 श्री  मूल  चन्द  जैन  )  :
 मैं

 अपना  स्थानापन्न  प्रस्ताव
 ६

 प्रस्तुत  करता  हूँ
 ।

 श्री  स०  चं०  जेन
 :  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  जो  रेजोल्यूशन  मूव  gar  हैं  जहां  तक

 इसकी  स्पिरिट  का  ताल्लुक  मैं  इसको  सपोर्ट  करता  हूं  ।  इसके  यह  मानी  नहीं  हैं  कि  wa  तक  हमारी

 गवर्नमेंट  का  इस  तरफ  ध्यान  था  कि  मुख्तलिफ  इलाकों  में  नए  इंडस्ट्रियल  यूनिट्स  जारी  न  किये  जायें

 ait  सभी  को  एक  ही  जगह  पर  कंसेंट्रेट  किया  जाए  ।  लेकिन  चूंकि  इससे  पहले
 भी

 गवर्नमेंट  का
 इस

 तरफ  ध्यान  इस  वास्ते  जब  भी  लाइसेंस  दिये  जाते  थे  या  पश्लिक  सैक्टर  में  नए  कारखाने  खोले  जाते

 थे  att  खोले  जाते  उनको  खोलते  समय  मुख्तलिफ  इलाकों  का  ख्याल  कर  लिया  जाता  है  |

 लेकिन  फिर  भी  ऐसा  महसूस  होता  है  कि  भ्रंग्रेजों  के  जमाने  की  वंजह  से  कहिये  या  फर्स्ट  फाइव  ईयर

 के  शुरू  होने  से  पहले  के  वाकात  को  देखिये  या  कुछ-कुछ  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  वक्त  के

 पहले  के  हाल  को  कुछ  ऐसा  रेगुलर  डिवेलपमेंट  garg  इंडस्ट्रीज़  का  कि  जिससे  यह  जरूरी

 मालूम  देता  है  कि  गवर्नमेंट  का  ध्यान  नए  सिरे  से  इस  बात  की  तरफ  दिलाया  जाए  कौर  उसको  बतलाया

 जाए  कि  जिन-जिन  इलाकों  में  कभी  तक  बड़ी  हैवी  इंडस्ट्रीज़  जारी  नहीं  हुई  हैं  या  जो  इलाके  इंडस्ट्रियल

 बहुत  पीछ  उनकी  तरफ  भी  उसका  ध्यान  जाना  चाहिये  ।  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  इस  रेजोल्यूशन

 की  मुख़ालिफ़त  हाउस  के  किसी  भी  सैक्शन  की  तरफ  से  होगी  ।  प्लानिंग  कमीशन  की  दूसरे  प्लान  के

 सम्बन्ध  में  जारी  की  गई  रिपोर्ट  में  भी  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कौर  साथ  ही  साथ  स्टेट्स

 नाइजेदान  कमीशन  ने  भी  जब  वह  हृदबन्दियों  की  बाबत  गौर  कर  रही  इस  बात  की  तरफ  ध्यान

 दिलाया  है  कि  इंडस्ट्रियल  डिवेलेपमेंट  के  लिहाज़  से  गवर्नमेंट  जरूर  इस  बात  का  ख्याल  रखे
 कि

 जिन  इलाकों  में  इंडस्ट्रीज़  नहीं  वहां  पर  नई  इंडस्ट्रीज़  खोली  जायें  उन  इलाकों  का  खास  तौर  पर

 ध्यान  रखा  जाए
 ।

 इसलिये  रेजोल्यूशन  के  मूवर  महोदय  को  मैं  मुबारकवाद  देना  चाहता  हूं
 कि

 उन्हों  ने

 इसके  जरिये  गवर्नमेंट  का  फिर  से  ध्यान  इस  बुनियादी  मसलें  की  तरफ  दिलाया  है
 |

 उन्होंने  खास  तौर  पर  अपनी  स्टेट  यानी  केरल  का  ज़िक्र  किया  है  |  केरल  स्टेट  के  बारे  में  भी  कुछ

 ऐसी  लापरवाही कहिये  या
 इंडिफ्रेंस

 बरती  गई  इससे  मैं  इंकार  नहीं  करता हूं
 ।  लेकिन

 ग्राहको
 पता  ही  होगा  कि  पिछले  दिनों  यू  ०  पी०  का  मामला  सामने  राया  था  ।  यू०  पी०  के  चीफ

 स्टर  ने  हालांकि  वह  कांग्रेस  पार्टी  से  ताल्लुक  रखते  इस  बात  का  गिला  किया  था  श्र  न  fas  गिला

 था  बल्कि  उन्होंने  पार्लियामेंट  के  जो  यू
 ०

 पी
 ०

 के  मेम्बर  हैं  उनकी  कनवैनशन  कर  खास  तौर  पर

 इंस  बात  की  शिकायत  की  थी  कि  इंडस्ट्रियल  डिवेलपमेंट  के  मामले  में  सेंटर  की  तरफ  से  कुछ  उनकी

 स्टेट
 के  साथ  अच्छा  सलूक  नहीं  हो  रहा  है  कौर  वैसा  सलूक  नहीं  हो  रहा  है  जैसा  कि  होना  चाहिय े।

 ma at  सकता है
 कि

 यू०
 पी०

 के  हमारे  साथी  यू०  पी०  का  केस  प्लीड  करें जिस  तरह  से  केरल

 के  मुझ  से  पहले  बोलने  वाले  माननीय सदस्य  ने  केरल  का  केस  प्लीड  किया  है  ।  मैं  भी  पंजाब  के  बारे  में

 मिनिस्टर  साहब  की  खिदमत  में  कुछ  अरज़  करना  चाहता  हूं  |

 जहां  तक  पंजाब  का  ताल्लुक  है  भ्र ौर  जहां  तक  रा  मैटीरियल्स  के  मिलने  का  सवाल  मेरे  ख्याल

 में  सारे  हिन्दुस्तान  में  सब  से  ज्यादा  वह  वहीं  पर  होता  है  ।  जहां  कक  काटन  का  सवाल  वह

 वहां  बहुत  ज्यादा  होती  है
 ।

 जहां  तक  बिजली  मिलने  का  सवाल  है  भाखड़ा  नंगल  की  वजहसे से
 जीतती

 सस्ती  बिजली
 a

 पंजाब  में  पैदा  हो  रही  है  उतनी  सस्ती  बिजली  शायद  ate  कहीं  पैदा  नहीं  हो  रही

 है  श्रौर उ  उतनी  मात्रा
 में  नहीं  हो  रही  हमारे  यहां  नंगल  में  फर्टिलाइजर

 फैक्ट्री
 बन  रही  है

 ।  जहां

 ~
 faa  wist  में
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 सम्बन्ध
 में

 संकल्प

 तक  पावर  का  ताल्लुक  है  वहां  पर  दो  छोटे-छोटे पावर  हाउस  लग  चके  हैं  और  जब  एक  लैफ्ट  बेक

 की  तरफ  भी  लग  रहा  है  ।  लेकिन  इतना  होने  पर  भी  डिमांड  पावर  की  पुरी  नहीं  हो  सकती  वहां

 से  पावर  दिल्ली  भी  एक्स पैक्ट  करता  राजस्थान  भी  एक्स पैक्ट  करता  है  भी  कसो

 को  दी  जा  सके  तो  वह  सुबा  भी  एक्स पैक्ट  करता  है  ।  जो  पावर  हाउस  लैफ्ट  बैंक  पर  बन  रहा  है

 उससे  गुज़ारा  होने  वाला  नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सतलुज  के  राइट  पर  भी  पावर  बनाने  की

 व्यवस्था  की  जाए  भर  तभी  तो  पंजाब  दूसरे  स्थानों  की  ज़रूरियात  हैं  वे  पूरी  हो  सकती  हैं  ।

 जहां  तक  दूसरी  स्माल  इंडस्ट्रीज  का  ताल्लुक  मिनिस्टर महोदय  भी  जानते  हैं  कौर  हाउस  भी

 है  कि  पंजाब  के  लोगों  ने  अपने  आप  हिम्मत  करके  इनको  चालू  किया  है  |  लुधियाना को ा ४
 ब  जानते  ही  उसके  डिवेलेपमेंट  का  सब  से  बड़ा  कारण  यह  है  कि  वहां  के  लोगों  ने  हिम्मत

 से  काम  लिया  पुरुषों  किया  वे  इंडस्ट्रियस हैं  ।  मैं  मानता  हूं  सस्ते  दामों  पर  बिजली  का

 मिल  जाना  भी  एक  बहुत  बड़ा  कारण  लेकिन  यही  एक  कारण  नहीं  है  ।  जितनी  बिजली  पंजाब

 में  तैयार  हो  रही  है  वह  सारी  की  सारी  क़य्यूम  की  जा  रही  है  अब  उसकी  कमी  पड़  रही  है  ।

 अब  तक  जितने  पावर  हाउस  हैं  उनसे  जितनी  बिजली  पैदा  की  जा  सकती  थी  वह  पैदा  की  जा  रही  है

 और  सारी  कंज्यूम  भी  हो  रही  है  ।  चार  पांच  बरस  पहले  यह  ख्याल  लोगों  का  हो  सकता  था  कि

 कौन  इस  बिजली  को  लेगा  कौर  कहां  यह  सारी  बिजली  लेकिन  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।

 जितनी  भी  बिजली  लेफ्ट  बैंक  से  mail  बनेगी  वह  पहले  ही  से  बक  हो  चकी  है  ae  अत्र  पंजाब  के

 इंडस्ट्रियल  डिवेलेपमेंट  के  लिए  जरूरी  है  कि  राइट  बैंक  के  पावर  हाउस  &  लिए  भी  रुपया  फौरन  ही

 से  किया  जाए  कौर  यह  सेकेंड  फाइव  यीयर  प्लान  में  नहीं  हो  सकता  है  किसी  कारणवश

 तो  तीसरे  प्लान  में  ्  में  इसको  रख  दिया  जाए  ।

 जहां  तक  पंजाब  में  इंडस्ट्रीज  लगाने  का  ताल्लुक़  कुछ  मेम्बर  साहिबान  कह  सकते  हैं  कि

 सारी  eee  को  लिया  जाए  तो  शिकायत  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  ।
 मैं  भी  इससे  सहमत  हूं  ।  लेकिन

 कुछ  मैम्बर  साहिबान  को  शिकायत  की  गुंजाइश  हो  सकती  कुछ  को  नहीं  ।  में  माननीय

 मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करना  चाहता  हूं  कि  सारी  स्टेट  को  एक  यूनिट  न  समझें--क्योंकि  सारी

 स्टेट  को  एक  यूनिट  समझकर  चलें  तो  भी  उस  स्टेट  के  बाज़  इलाकों  के  साथ  ज्यादती  हो  सकती

 दो  यूनिट  समझें  तो  प्राकार  पता  चलेगा  कि  एक  यूनिट  का  बहुत  ही  बुरा  हाल  है  ।  इसके  जवाब

 में  मिनिस्टर साहब  कह  सकते  हैं  कि  यह  स्टेट  का  मामला  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  मेरे

 तजुर्बे  में  एक  बात  है  श्र  मेरे  ख्याल  में  हाउस  के  दूसरे  मैम्बर  साहिबान  भी  इसकी  ताईद  करेंगे

 कितनी  ही  स्टेट  ॥  ऐसी  हैं  जिन  में  एक  पोर्शन  की  तरफ  तो  ध्यान  दिया  गया  है  लेकिन  दूसरे  पोर्शन

 की  तरफ़  बिल्कुल  भी  ध्यान  नहीं  दिया  गया  कौर  उसमें  सैंटर  भा  कुछ  हद  तक  जिम्मेदार है  वह

 स्टेट  तो  जिम्मेदार है  ही  ।  मिसाल  के  तौर  पर  मैं  areal  बतलाना  चाहता  हूं  कि  पंजाब के  दो

 एक एक  हिन्दी  रिजन  कौर  दूसरा  पंजाबी  सीजन  ।  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  इसको

 तरह  से  जानते  हमारे  यहां  हिन्दी  रिजन  में  इस  बात  की  कोशिश  हुई  कि  वहां  भी  कुछ  रिरोलिंग

 के  लिए  लाइसेंस  मिलें  |  लोगों  ने  पहले  पंजाब  गवर्नमेंट  से  प्रार्थना  की  a  पंजाब  गवर्नमेंट

 ने  उस  केस  को  सैंटर  वालों  के  पास  भेजा  ।  सेंटर  वालों  ने  जवाब  दिया  कि  नया  लाइसेंस  नहीं  मिल

 सकता है  |  हम  जो  लोगों  के  नुमाइंदे  उनके  पास  वे  लोग  पहुंचे  ।  मेंने  तब  शास्त्री  जी  को  लिखा  |

 शास्त्री  जी  ने  उसके  जवाब  में  मझे  एक  लम्बी  चौड़ी  चिटठी  लिखी  ।  उस  जवाब  की  मेरे  पास

 कापी है  उन्होंने  उसमें  लिखा  कि  पहले  से  ही  पंजाब  में  ५५  रिरोलिंग मिल्स  हैं  ।  बाकी भी  ऐसे

 स्थान
 हिन्दुस्तान  के  दूसरे

 भागों  में  हैं  जहां  इनका  लगाया  जाना  झ्रावश्यक है  ।  उन्होंने लि

 1  कमेटी  उस  ने  रिपोर्टे  दी  कि  यह  और  एडिशनल  कैपेसिटी  का  सवाल  फारेन
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 के  १३  EXE.

 सम्बन्ध में  सं  कल्प

 श्री  म०  च०

 एक्सचेंज  का  सवाल  मशीनरी  वगैरह  बाहर  से  खाने  का  सवाल  वगैरह  हम  इजाजत  नहीं

 दे
 iN

 हँ  ।  उन्होंने  लिखा  कि  चार  स्टेट्स  में  इनकी  कमी  श्रीनगर  प्रदेश

 केरल  ।  उन्होंने  कहा  कि  इन  स्टेट्स  को  are  रि रोलिंग  मिल्स  के  लाइसेंस  दिये  जा  सकते  हैं  लेकिन

 पंजाब  के  लिये  नहीं  दिये  जा  सकते  हैं  ।  मैं  कहना  चाहता हूं  कि  वैसे
 तो  चिट्ठी से  साफ  ज़ाहिर

 है  कि  बिहार  के  एक  खास  इलाके  का  यानी  नाथ  श्राफ  दी  गेंजिस  का  जिक्र  किया  है  कि  गेंजिस  के

 उत्तर  की  तरफ  के  इलाके  को  प्रौढ़  लाइसेंस  मिलेंगे  लेकिन  पंजाब  के  बारे  में  दूसरे  इलाके  का  ज़िक्र

 नहीं  किया  है  ।  अगर  वह  बिहार  को  इस  तरह  से  दो  हिस्सों  में  डिवाइड  कर  सकते  तो  मैं  पूछना

 चाहता  हूं  कि  पंजाब  को  इसी  तरह  से  दो  हिस्सों  में  क्यों  डिवाइड  नहीं  किया  जा  सकता  है
 ।

 चे०  to  पट्टाभिरमन  पीठासीन

 पंजाब  के  बारे  में  मैं  आपको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  जो  ५४५  इस  तरह  की  मिल्ज  हैं  उनमें  से

 केवल  दो  ही  हिन्दी  स्पीकिंग  एरिया में  हैं  ।  मैं  कोई  शिकायत  की  बात  नहीं  करता  हूं  लेकिन  चाहता

 हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  कौर  ध्यान  दें
 ।

 इसका  कारण  यह  है
 कि

 जहां  तक  इंडस्ट्री  का  ताल्लुक़  है  और

 इंडस्ट्रीयल  डिवेलेपमेंट  का  ताल्लुक  हिन्दी  सीजन  पंजाबी  सीजन  से  बहुत  पीछे  है  ।  यह  हालत

 उसकी  हमेशा  से  ही  रही है  ।  जो  इलाके  पहले  से  at  बढ़े  हुए  हैं  वे  तो  कौर  बढ़ते  चलें  जा  रहे  हैं

 भ्र  जो  पिछड़े  हुए  है  वे  पिछड़ते  जा  रहे  हैं  ।  जो  इलाके  बढ़े  हुए  हैं  वे  थोड़ी  सी  हिम्मत  करते
 3.0

 हैं  तो  उनको  लाइसेंस  दे  दिये  जाते  हैं  लेकिन  हमें  यह  जवाब  दिया  जाता  है  कि  श्राप  सारी  स्टेट  को  लें  ।

 सारी  स्टेट  को  लिया  जाए  तब  तो  यह  बात  सही  मालूम  देती  है  भाप  हमेशा  सारी a

 स्टेट  को  ही  लेते  रहेंगे  तो  कभी  भी  इन  इलाकों  का  डिवेलेपमेंट  नहीं  हो  सकता  है  ।  इस  वास्ते  में

 ज़ोर  देना  चाहता  हूं  कि  इस  चीज़  को  भ्र पनी  आंखों  से  दूर  नहीं  करना  चाहिये
 ।

 इसी  तरह  से  कुछ  इलाक़े  तो  आगे  बढ़ते  चले  गये  कौर  बाकी  पीछे  रहते  चले  गये  तो  जो  डिसपैरिटी

 जो  आज  विषमता  मौजूद  यह  बनी  रहेगी  कौर  मैं  प्राकार  बतलाना  चाहता  हुं  कि  जितनी

 भी  एजिटेशंस  होती  जितनी  भी  मूवमेंट्स  चलती  हैं  वे  इसी  विषमता  के  कारण  चलती  हैं  ।  जब

 एक  इलाका  महसूस  करता  है  कि  हमारे  साथ  ज्यादती  हुई  है  कौर  दूसरे  इलाके  के  जो  लोग  हैं  वे

 ज्यादा  एडवांस्ड  हैं  तो  किसी  न  किसी  शक्ल  में  एनिमेशन  फूट  पड़ती  है  ।  गुजरात कौर  महाराष्ट्र

 का  जहां  तक  सवाल  यह  भी  मैं  समझता  हूं  डिसपैरिटी  की  वजह  से  कुछ  हद  तक  हल  नहीं  हो

 सका-हैः  |
 लोग  जब  देखते  हैं  कि  एक  इलाका  तो  ज्यादा  डिवेलप्ड  है  एक  कम  है  तो  उससे  फायदा

 उठा  कर  लोग  दूसरे  के  सैंटिमेंट्स  को  भड़काते  जनता  से  भ्रमित  करते  हैं  एक  एजिटेशन  खड़ी
 क र  नि

 कर  देते हैं  ।  श्र भी  दूसरे  कारण  इन  एजिटेशंस  के  हो  सकते  हैं  लेकिन  यह  भी  एक  बहुत  बड़ा

 कारण  होता  है  ।  हमारे  यहां  भी  हरियाना  वालों  का  सवाल  है  जो  कि  हिन्दी  रिजन  है  ।  वहां

 के  लोगों  के:साथ  भी  सौतेली  मां  जैसा  सलूक  रहा  है  ।  वह  एक  ऐसे  इलाके  के  साथ  जोड़

 दिया  गया  है  जो  कि  हमेशा  से  ही  उसके  साथ  सौतेली  मां  स्टेप  मदरली  ट्रीटमेंट  करता  AT  रहा

 है  ।  स्टेट्स

 रिश्रार्गेनाइजेशन

 कमिशन  से  पहले  से  वहां  पर  इसके  खिलाफ़  मांग  चलती  रही  है  ।

 मै  चाहता  हुं  कि  ऐसा  मौका  ही  नहीं  जाना  चाहिये  कि  इस  तरह  की  मांगें  उठें  ।  इस  के  लिये  जरूरी

 है  कि
 जो

 हमारी  गवर्नमेंट  है  वह  बैलेन्स्ड  एकानमी  की  तरफ  पुरा  ध्यान  रक्खें  ।  उस  का  तो  उसूल

 ही  बैलेन्स्ड  wart  है
 ।

 यह  नहीं  कि  मैं  हुकूमत  से  भ्रमित  कर  रहा  हूं  कि  बैलेन्स्ड  एकानमी  के

 सिद्धान्त को  कबूल  किया  जप्य  ।.  वह  सिद्धान्त  तो  उस  को  पहले  से  ही  कबूल  है  ।  राज तो  सिफ

 उस  पर
 करने  का  सवाल  है  ।  उस  के  से  भी  जाहिर  है  कि  वह  इस  उसूल  को  मानती

 है  लेकिन  कुछ  इलाके  ऐसे  हैं  जिन  के  लिये  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  इंडस्ट्रियल  डेवेलपमेंट  के  मामलें
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 सम्बन्ध  में  संकल्प

 में  स्टेट  के  ऊपर  छोड़े  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  खुद  उन  को  देखेकि  कौन
 वैल

 इलाका  है
 कौर

 किस  की  वेल  डिफाइन  किया
 जा  सकता  जैसे

 कि  कांस्टिट्यूदान
 में

 कर  लिया  गया  है  कि  इस  के  लिये  प्रेजीडेंट्स हआ  हो  सकता  है  ।  मिसाल के  तौर पर

 ने  पंजाबी  स्पीकिंग  रीजन  को  कौर  हिन्दी  स्पीकिंग रीजन  को  अलग  अलग  रक्खा
 है

 में  समझता  हूं  कि  इसी  तरह  से  बैलेन्स्ड  डेवलपमेंट
 :

 होगा  लोगों  में  जो  डिस्पैरिटी  या  विषमता  की

 शिकायत  है  मुख्तलिफ  रिजर्व  के  बारे  में  वह  भी  नहीं  रहेगी ।

 में  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता
 |

 में  समझता  हूं  कि  मिनिस्टर  साह  का  इस  तरफ
 ध्यान

 ।  इस  रेजोल्यूशन  में  जो  कसर  रह  गई  थी  va  के  लिये  में  ने  सबस्टीट्यूट मोशन  दिया  है  ।

 उन्होंने  तो
 सिफ

 प्राइवेट  सेक्टर  के  बारे  में  कहा  है
 ।

 में  ने
 अपने

 सबस्टीट्यूट मोशन  में  कहा  है  कि
 न  fam  प्राइवेट  सेक्टर  के  बारे  में  ही  लाइसेंस  देने  के  फक्त  इस  बात  का  खयाल  रखा  जाय  बल्कि

 पब्लिक  सेक्टर  में  भी  जो  इंडस्ट्रीज़  हें  उन  के  बारे  में  भी  गवर्नमेंट  इस  बात  का  खयाल  रखे  कि

 जो  इला  के  पहले  से  नजर-अन्दाज  हो  ७५ ३  को  तरफ  ज्यादा  ध्यान  दिया  जायें  ।  लेकिन एक  aes

 जरूर जैसा  कि
 श्राफ  दि  रेजोल्यूशन  ने  भी  माना  है  कि  रा  मैटीरियल

 की  श्रवलेजिलिटी

 वर्ग रह  की  फेसिलिटी  किसी  खासਂ  इलाके  में  हो  तो  इंडस्ट्री  को  उस  में  ही  रहना  चाहिये  ।  नगर

 ऐसा  है  तो  हम  मजबूर
 ।

 मेरे  साथी  श्री  उच्च  ने  जो  भ्रमेंडमेंट  दिया  है  वह  तो  मेरे  अ्रमेंडमेंट से

 हो  जाता  है  ।  लेकिन  श्री  श्रीनारायण दासਂ  ने  जो  श्रमेंडमेंट  सबस्टीट्यूट  मोशन  की  शक्ल  में

 दिया  है  उस  में  एक
 a

 चीज  जोड़  दी  है  जिस  की  हिमायत  करने  के  लिय  में  तेयार  नही ंहूं  ।  जहां

 उन्होंने  श्रवलिबिरिटी  श्राफ  रा  मटीरियल  की  बात  को  रखा  है  वहीं  पर  चरागे  चल  कर  लिखा  दिया

 है  :  wax  इं सि डेंटल  |  यह  बहुत  est  दरवाजा  उन्होंने  खोल  दिया  है  कि

 ी गवनमट  कहीं  पर  इंडस्ट्रीज  जारी  करे  तो  उस  को  रा  मेमोरियल के  साथ  साथ  दूसरी  चीजों को  भी

 ।  वह  किसी  भी  जगह  पर  इंडस्ट्री  को  खोलने के  लिये  कह  सकती  है  कि  रा  मैटीरियल के  साथ

 साथ  फलां  फलां  वजह  भी  थी  जिस  की  वजह  से  इंडस्ट्री  को  किसी  खास  जगह  में  खोलना  जरूरी  हो

 गया  ।  में  इस  wax  इंसिडेंटल  फेसिलिटीज  वाली  चीज  को  मानने  के  लिये  तैयार  नहीं  हो  सकता

 हूं  ।  में  कहना  चाहता  हं  कि  जब  भी  कहीं  पर  प्राइवेट  सेक्टर  या  पब्लिक  सेक्टर  में  किसी  इंडस्ट्री को

 लाइसेंस  देने  का  सवाल  उठे  तो  रा  मेरी  रियल  की  afatactst FF के  साथ  साथ  इस  बात  का  भी

 रखा  जाये  कि  जिन  इलाकों  में  पहले  से  ही  इंडस्ट्रीज  नहीं  उन  में  शुरू  किया  जाये  ।  तभी जा

 इस  देश  में  बैलेन्स्ड  एका नमी  हो  सकती है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  अपने  सबस्टीट्यूट  मोशन  को  पेश  करता  हूं  ।

 शि  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  :
 में  समझता हूं

 कि  इस  संकल्प  के  सम्बन्ध  में  सभा
 में

 मत
 भेद  नहीं  हो  सकता  है  ।  राष्ट्रीय  विकासਂ  परि  ने  भी  यह  स्वीकार  किया  है  कि

 संसाधनों  क॑  Aras  पर  ऐसा  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिए  जिससे  देश  का  संतुलित  विकास

 हो  ।  परन्तु  यदि  हम  भारत  के  atlantis  मानचित्र  को  देखें  तो  यह  पता  लग  जाता  है
 कि

 लगभग
 दर्जन  स्थानों  पर  उद्योगों  को  एकत्र  कर  दिया  गया  है  ।  श्र  इपोलिये  ऐसा  पता

 लगता  है  कि  देश  के  कुछ  क्षेत्र  तो  पूर्णतया  विकसित  हैं  जबकि  कुछ  क्षेत्र  wat  तक  पुरी  तरह  पिछड़े

 हुए  हैं  ।  हमारी  सरकार  का  श्रपना  लक्ष्य  समाजवादी  समाज  की  स्थापना  है  कौर  इतो नि ये

 हमें  इस  प्रकार  से  काम  करना  चाहिए  जिससे  पिछड़े  क्षेत्रों  का  उचित  विकास  हो  सक  ।  परन्तु

 द्वारा  पर  ध्यान
 अक्तूबर

 ENE ee
 से  अक्तूबर  १९५८  के  कराकर

 देखने  पर  पता  लग  जाता
 है  कि

 झप
 पि

 a

 faa  भेजी  में



 26.0  नये  औद्योगिक  एककों  को  अनुज्ञप्ति  देने  की  नीति  के  १३  अमान  geye

 सम्बन्ध
 में

 संकल्प

 [ott  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  |

 रख  कर  काम  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  पश्चिम  बंगाल  ate  बम्बई  को  ही  नये  उद्योगों  की  स्थापना

 की  श्रनुज्ञप्तियां  दी  गई  हैं  ।  इस  बात  का  कोई  ध्यान  नहीं  रखा  गया  है  कि  जिन  स्थानों

 पर  कच्चा  माल  उपलब्ध  है  उन  स्थानों  पर  ही  कारखाने  बनाये  जायें  ।  जब  भी  किसी  नये  उद्योग

 को  आरम्भ  करने  का  अभ्यावेदन कोई  व्यक्ति  सरकार  को  प्रस्तुत  करता  सरकार  उस  पर  निर्णय

 करने  में  इतना  विलम्ब  कर  देती  है  कि  वह  व्यक्ति  ही  हतोत्साहित  हो  जाता  है  ।  यह  विलम्ब भी

 इसीलिये  होता  है  कि  विलम्ब  हो  जाने  पर  जिन  स्थानों का  startin  विकास  है  उन्हीं  में  नया

 कारखाना  भी  बने  ।  मेरा  अ्रनुरोध  है  कि  हमें  इस  प्रक।र  की  प्रक्रिया  बनानी  चाहिए  जिससे  नये

 उद्योग  की  अनुज्ञप्ति  देने में  विलम्ब  न  हो  ।
 में  साथ ही  साथ  यह  भी  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय

 सरकार  को  इसका  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  संतुलित  विकास  के  लिए  समान  रूप  से  सभी  क्षेत्रों

 को  अनुज्ञप्ति  दें
 ।

 यदि  में  ७  राज्य  उड़ीसा  के  बारे  में  यदि  कुछ  कहूंगा  तो  माननीय  मंत्री  उत्तर  देंगे
 कि

 रूरकेला  इरादी  इतने  कारखाने  के  राज्य  में  बनाये  जा  चुके हें  ।  परन्तु में  यह  बताना

 चाहता  हुं  कि  कारखानों  के  अतिरिक्त  सब  से  महत्वपूर्ण परन
 बेकारी

 की  समस्या  रूरकेला

 कारखाने  में  उड़ीसा  के  बहुत  थोड़े  व्यक्ति  नियुक्त  हें
 ।

 में  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  कलकता  के

 कारखानों  में  बंगालियों  के  अतिरिक्त  कौर  किसी  को  नियुक्त  नहीं  किया  जाता  है  जबकि  रूरवेला

 में  ऐसा  करना  कि  उसमें  उड़िया  लोगों
 के

 अ्रलावा  ate  कहीं  का  व्यक्ति  नियुक्त  न  हो  ठीक  नहीं  समझा

 जाता
 ।  इसलिये  में  यही  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार

 की  व्यवस्था  की
 जानी  चाहिए  जिससे

 जिन

 स्थानों
 पर

 कारखाने  हों  उन्हीं  स्थानों  के  व्यक्तियों  को  उन  कारखानों  में  नियुक्त  किया  जाये  |

 fat  श्रीनारायण  दास  :  aren  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  अपनी  नीति

 में  इस  प्रकार  का  परिवर्तन  कर  देना  चाहिए  जिससे  नये  एकक  अल्प-विकसित  स्थानों  पर  ऐसा

 संकल्प  में  बताया  गया  है  ।  इसी  सम्बन्ध  में  में  सभा  का  ध्यान  सरकार  के  औद्योगिक  नीति  संकल्प

 की  झर  करता  हूं  ।  उसमें भी  यहीं  बताया  गया  है
 कि

 देश  के  सभी  क्षेत्रों  का  समान

 विकास करने  के  लिये  सभी  क्षेत्रों में  प्रौद्योगिक  एकक  स्थापित  किये  जाने  चाहिए  ।  इसलिये  नीति

 में  परिवर्तन  करने  का  पर  ही  नहीं  उठता  है  ।  दौर  संकल्प  को  आवश्यकता ही  नहीं  रह  जाती  है  ।

 योजना  आयोग
 की

 स्थापना  ही  इस  उद्देश्य  को  लेकर  की  गई
 थी  कि  देश

 का
 उचित  रूप  में

 विकास हो
 ।

 कौर  मेरी  राय  में  योजना  आयोग  आरम्भ  से  ही  देश  का  समान  विकास  करने  के

 उत्सुक  है  ।  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  विधिक  प्रतिवेदन  में  भी  स्पष्ट  रूप  में  दिया  है  कि

 नये  उद्योगों  को  आरम्भ  करने  के  कितने  भ्रम्यावेदन  ara  तथा  कितने  स्वीकार  किये  गये  कौर  कितने

 प्रभी  भी  लम्बित हू  ।  इससे  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  प्रत्येक  राज्य  का  ध्यान  रखा  जाता  है  तौर  किसी
 की  भी  उपेक्षा  नहीं  की  जाती है

 प्रस्तावक  महोदय  ने  अपने  केरल  राज्य  को  अनुज्ञप्ति  देने  के  बारे  में  ही  कहा

 परन्तु  उन्हें  यह
 भी

 समझना  चाहिए  कि  केरल  राज्य  के  अतिरिक्त wea  क्षेत्र  भी  हें जो  पिछड़े हुए

 इसलिए  में  सरकार  तथा  योजना  आयोग  का  ध्यान  इस  आकर्षित कराना  चाहता  हूं  कि  जो

 क्षेत्र  वास्तव  में  पिछड़े  हुए  हों  उन  क्षेत्रों  का  औद्योगिक  विकास  जाना  चाहिए

 इसके  लिए  मेरा  एक  सुझाव  है  कि  योजना  संस्थापकों  जो  उद्योगों  के  विकास

 से  सम्बन्धित  इरादी  के  कार्यों  की  जांच  के  लिए  एक  उच्चाधिकारयक्त  समिति  बनाई  जानी
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 )  नये  औद्योगिक  एककों  को  भ्रनज्ञप्ति  देने  की  नीति  के  RIvy

 सम्बन्ध म  सकल्प

 चाहिए  ।  तभी  हम  को  पता  लग  सकता  है  कि  किन  क्षेत्रों  का  औद्योगिक  विकास  नहीं  किया  गया  है  ।

 इस  समिति की  जांच  वेਂ  निर्णयों  से  हम  उन  भ्र संतुष्ट  व्यक्तियों  को  संतुष्ट  कर  पायेंगे  जो  यह  कहते  हैं  कि

 विशेष  क्षेत्र  प्रौद्योगिक  विकास  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  पहनती  :  में  इस  संकल्प  का  सम्मेलन  करता  हूं  ।  भारत  के  आधिक

 विकास  की  पृष्ठ  भूमि  ऐतिहासिक  घटनाओं
 के
 आधार

 पर
 टिकी  है  ।

 जब
 अंग्रेज़

 लोग  भारत
 श्रोता

 तो
 उनकी  सभी  औद्योगिक  गतिविधियां  तीन  अर्थात  मद्रास  रोक  तक

 >
 सीमित  थीं  ।  किन्तु  हमारी  सरकार  ने  भी  देश  के  per  भागों  की  कर्ब  तक  कोई  ध्यान  ol

 दिया
 ।  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  प्राता

 कि  न
 जाने  क्यों  पूर्व  वक्ताओं  ने  भारत

 की
 इस

 नीति  का

 समान  किया  है  ।  यहां  तक  किਂ  प्रस्तावक ने  भी  इस  नीति  का  समर्थन  किया है  ।  में  माननीय  मंत्री

 से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  उनको  नीति  क्या  है  ।  योजना  अपयोग  ने  अपने  a qa

 प्रतिवेदन  में  इसका  कारण  क्षेत्रीय  विषमता  बताया  है  किन्तु  इसका  उपचार  कोई  नहीं  बताया है
 सरकार  ने  अपने  इस  प्रतिवेदन  में  इफ  क्षेत्रों  विषमता  को  दर  करने  व्यवसायिक  डांगे  को

 बदलने  की  बात  कही  है  म॑  यह  जानना  चाहता  g  कि  प्रथम  पंचवर्षीय योजना  के  लागू  होने से  झ्  ब
 तक

 इस  सम्बन्ध  में  कितना  ara  sat  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  पर  तथ्य  वास्तविकता  को  दृष्टिगत

 रख  कर  विचार  करना  चाहिए  ।

 यदि  हम  भारत के  मानचित्र पर  दृष्टिपात  करें  तो  हमें  दो  प्रकार  के  राज्य  दिखाई  पड़ते  हैं

 एक  तो  प्रौद्योगिक  राज्य  है  ate  दूसरे  कृषि  करने  वाले  राज्य  ।  शझ्रौद्योगिक  राज्यों  में  खाद्यान्नों  को

 कमी  रहती  है  इसलिये  कृषि  उत्पादक  राज्य  उन्हें  खाद्यान्न  देते हैं  ।  औद्योगिक  राज्यों  में  कृषि

 उत्पादन  करने  वालों  राज्यों
 की

 पैदा  प्रत्येक  व्यक्ति  की  श्रमिक  है  ।
 भ्र  प्रशन  यह  उठता  है  कि

 किस  प्रकार  खेती  पर  निर्भर  रहने  वाली  जनता  को  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  ले  जाया  जाये  सनौर  उन्हें

 उद्योगों में  लगाया  जाये  ।  भूमि  से  गरीबी  की  समस्या  का  हल  होना  संभव  नहीं  है
 ।

 इसलिये

 यह  प्रश्न  उठता  है  कि  किस  प्रकार  क़षि  करने  वाले  राज्यों में  व्यवसाय को  बदला  जाये  ।  जब  तक

 इन  राज्यों  का  व्यवसायिक  star  नहों  बदला  जायेगा  तब  तक  सब  कुछ  व्यथ  है  ।  इस  सम्बन्ध  म

 कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 यह  कहा  गया  हैं  कि  श्रनद्योगिक  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिक  इकाइयां  बनाई  जायें  ।  किन्तु  में  इसका

 विरोध  करता  हूं  क्योंकि  आजकल  जितने  भी  उद्योग  डाले  जा  रहे  हैं  वे  सब  स्वयंचालित  हैं  जिनमें  fey

 व्यक्तियों  को  रोज़गार  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  इसलिये  थे  बेकार  हैं  ।  इस  प्रकार की  श्रौद्योगिक

 इकाइयां  उस  क्षेत्र  की  शोभा  तो  बढ़ाती  हैं  किन्तु  क्षेत्रीय  विषमता  को  दूर  नहीं  करतीं  |  इसलिये  मेरा

 सुझाव  है  कि  इन  क्षेत्रों  में  ऐसे  उद्योग  खोले  जायें  जिनका  सम्बन्ध  कृषि  से  हो  जैसा  कि  जापान  में  है  ।  वहां

 उद्योग  कृषि  के  सहयोग  से  चलते  हैं  ।  सहकारिता  की  बात  करने  की  श्रपेक्षा  यह  wea  था  कि  सरकार

 कृषि-उद्योग खोलती  जिनमें  देश  की  ८  ०  प्रतिशत  जनता  काम  पाती  ।  मेरा  विचार  था  इससे  इस  समस्या

 का  बहुत  कुछ  समाधान  हो  जाता  ।

 मेँ  माननीय  मंत्री  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  इंस  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिये  सरकार  के

 पास  क्या  साधन  है  |

 गत  वर्ष  जब  मैंने  इसी  मकार  का  संकल्प  रखा  था  तो  Fromm a  दिया  गया  था

 कि

 सरकार
 इस  बारे

 q—awy
 क्षमता  को  दूर  करने  के  लिये--सक्रिय  परिश्रम  कर  रही  है  ।  ठी

 सरकार  प्रयत्न  कर  रही  होगी
 ।

 हम  तो  चाहते  हैं  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  हमारे  संशय
 को  दू

 क्योंकि  हम  देखते  हैं  कि  ज्यों  ज्यों  योजना  का  कार्य  बढ़  रहा  हैं  त्यों  त्यों  पिछड़े  क्षेत्र  ग्र  पिछड़े  रहे  हैं  AK

 |  क्षेत्र  और  भी  विकास  कर  रहे  हैं  ।



 RVR  नय  प्रोमो गिक  एककों  को  अनुज्ञप्ति  देने  की  नीति  के  ण

 सम्बन्ध में  संकल्प

 श्री

 अब  मेँ  यातायात  का  लेता  हूं  ।  उद्योगों  के  साथ  इनका  सम्बन्ध  है  ।  में  देखता  हूं  कि  उड़ीसा

 मध्य  केरल  राज्यों  की  इस  क्षेत्र  में  अवहेलना  की  गई  है  जबकि  मद्रास प्रौढ़  बंग  की

 '  अधिक  ध्यान  दिया  गया  है  ।  क्षेत्रीय  विषमता  ही  भावनात्मक  दृष्टि  से  भारत  को  मिलाने  में  सफल

 रही  है  ।
 प्राय  देखने  में  यह  भ्राता  है  कि  सरकार  के  जो  प्रिय  क्षेत्र  हैं  उनका  निरन्तर  विकास  हो  रहा  है

 झर  जो  अप्रिय  क्षेत्र  हैं  वे  बराबर  पिछड़  रहे  हैं  ।

 अन्त  में  मैँ  यही  निवेदन  करूंगा  कि  सरकार  कृषि  उद्योगों  को  चालू  करने  के  प्रइन  पर  ध्यान

 देगी  ।

 fat  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  में  तो  यही  कहूंगा  कि  सरकार  ने  जो  नीति  अपनाई  हे  उससे
 '

 कुछ  wes  परिणाम  नहीं  निकले  हैँ  ।  यदि  भ्रनुज्ञप्तियों  सम्बन्धी  अ्रांकड़े  देखें  तो  प्रापको  ज्ञात  होगा

 कि  मद्रास  कलकत्ता  क्षेत्रों  को  प्रतीक  अ्रनज्ञप्तियां  मिलती  हैं  जबकि  राजस्थान  अन्य

 राज्यों  को  बहुत  ही  कम  मिलती  हैं  ।  इससे  यह  प्रकट  हो  जाता  है  कि  सरकार  इस  नीति  के  बावजूद  भी

 अ्रविकसित  क्षेत्र  विकसित  रह  जाते  हैँ  ।  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  उन  क्षेत्रों  में  उद्योग

 चालू  करने  के  सम्बन्ध  में  कया  प्रयत्न  किया  है  जो  क्षेत्र  कि  औद्योगिक  दृष्टि  से  अविकसित  हें  ।  वहां की

 जनता  को  उद्योग  डालने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  प्रेरणा  दी  हैं  ।  इसलिये  सरकार  की  यह  नीति  होते

 हुए  भी  विषमता  की  यह  खाई  बराबर  बढ़ती  जा  रही  हैं  ।

 मैँ  जानता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  एक  दो  कार्यवाही  की  है  ।  सबसे  पहले  इस्पात  के  मूल्य

 म॑ं  समानता  लाना  है  ।  मै  स्वीकार  करता  हूं  कि  विकसित  क्षेत्रों  में  इस्पात  उसी  दर  पर  मिल  जाने  से

 जिस  दर  पर  कि  वह  उत्पादन  करने  वाले  राज्य  में  मिलता  है  इससे  उन  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के  विकास  में

 प्रोत्साहन  मिलता  है  ।  फिर  भी  मैं  इस  बात  पर  बल  देता  हूं  कि  सरकार  की  इस  नीति  के  होते  हुए

 दिन  प्रति  दिन  दशा  बिगड़ती  जा  रही है  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  करे  जिस

 से  कि  उन  अ्रविकसित  क्षेत्रों  में  उद्योगों  का  विकास  हो  ।

 केरल  राज्य  ने  सुझाव  दिया  था  कि  हमें  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  का  सहयोग  प्राप्त  करना  चाहिये
 ।

 किन्तु  योजना  आयोग  ने  इसे  टाल  दिया  ।  राजस्थान  सरकार  ने  भी  इसी  प्रकार  का  सुझाव  दिया  था

 जिसे  भी  सरकार  ने  टाल  दिया  ।  इस  दृष्टि  से  हम  देखते  हैं  कि  सरकार  राज्यों  में  कोई  भेदभाव  नहीं

 |  किन्तु  फिर  भी  इस  प्रकार  के  सुझावों  के  बारे  में  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिये  |  एक  माननीय

 सदस्य  ने  एक  समिति  की  नियुक्ति  करने  पर  बल  दिया  है  किन्तु  मैं  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इससे

 लाभ  नहीं  होगा  ।  मेरा  विचार  है  कि  एक  निगम  की  स्थापना  की  जाये  जिसका  दायित्व  इन  अविकसित

 क्षेत्रों  का  विकास  करना  हो  ।  इस  निगम  को  धन  देना  चाहिये  जो  इन  क्षेत्रों  को  भ्रावश्यक  सहायता

 दे  सके
 ।

 इस  निगम  में  इस  प्रकार  के  कार्यकर्ता  तथा  इतनी  निधि  हो  जो  इन  क्षेत्रों  का  आसानी  से  विकास

 कर  सके  |

 किसी  राज्य  में  देश  में  यहां  वहां  एक  दो  उद्योग  चालू  करने  से  देश  का  विकास  नहीं  हो

 सकता ।  सारे  देश  का  विकास  एक  साथ  होना  चाहिये  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  भी  विकास  होना  चाहिये  ।

 छोटे
 छोटे

 उद्योगों  के  विकास  में  सबसे  बड़ी  कमी  विद्युत्‌  की  है
 ।

 अविकसित  राज्यों
 को  ५००  किलोवाट

 के
 २०-३०  सेट

 दे  देने  चाहियें  जिससे  कि  वे  ग्रसने  यहां

 ं

 ——s

 उत्पादन  कर
 सकें

 ।
 निगम  ag

 ar

 मूल  अंग्रेजी
 स
 में
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 सम्बन्ध  में  संकल्प

 झपने  हाथ  में  ले  ले  ।  जब  बिजली  श्राजायेगी  तो  इस  प्रकार  के  उद्योग  डालने  में  ग्रा सानी  हो  जायेगी  ।

 कौर  इस  प्रकार  गांवों  में  रहने  वालें  व्यक्तियों  को  बहुत  लाभ  होगा  ।  यह  कुटीर  उद्योगों  तथा  कृषि

 सम्बन्धी व्यवस्था  में  भी  सहायता  करेगी  ।

 सरकार  की  नीति  का  पालन  कराने  के  लिपे  एक  बलशाली  भ्र मिक रण  होता  चाहिये  श्रेय

 नीति  का  अ्रतुसरण नहीं  होगा  |  हम  क्या  देखते  हैं  प्रायः  कुटीर  उद्योग  पत्र  एक  ही  स्थान  पर  लगा  दि

 जाते हैँ  ।  किन्तु  अविकसित  क्षेत्रों  में  भी  इन  कुटीर  उद्योगों  का  विकास  करना  चाहिये  ।  शौर  इस  हे

 लिये  यह  आवश्यक  है  कि  निगम  की  स्थापना  की  जाये  ।

 राजस्थान  के  बारे  में  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  उस  राज्य  ने  कुछ  मांगें  रखी  हैं  किन्तु  उनकी

 पूर्ति  नहीं  की  गई  हैं  ।  हम  कोटा  में  एक  ट्रैक्टर  फैक्टरी  डालना  चाहते  हैं  किन्तु  मालूम  नहों  कि  इसके

 बारे  में  क्यों  इंकार  कर  दिया  ।  गैर-सरकारी  क्षेत्र  इस  उद्योग  को  डालना  चाहते  थे  कौर  मेरा  विचार

 है  कि  यह  उद्योग  भारत  के  लिये  एक  गौरव  की  वस्तु  होता  किन्तु  मालूम  नहीं  कि  इसे  क्यों  भ्र स्वी  कृत

 कर  दिया  गया  ।  यह  तो  सारे  भारत के  लिये  परियोजना थी  ।  राजस्थान खाद्यान्न  के  मामले  में  न

 ores  निर्भर  ही  है  अपितु  waar  बार  इसने  खाद्यान्न  दूसरे  भागों  को  भेजा  भी  वहां  नहर

 रही  है  इसके  बन  जाने  से  यह  क्षेत्र  श्र  भी  विकसित  हो
 नापेगा

 ।  यह  प्रति  है
 कि

 बाप
 इस  क्षेत्र  का  दौर  भी  विकास  करें  ।

 यहां  खड़िया  मिट्टी  बहुतायत  से  पाई  जाती  है  फिर  क्यों  न  वहां  एक्टर  डाली  जाये
 ।

 इसके  प्रति

 रिक्त  वहां  देश  में  पाई  जाने  वाली  कुल  क्त  का  ३४  प्रतिशत  भाग  प्राप्त  होता  है
 ।

 किन्तु  फिर  भी  यहां

 तत्सम्बन्धी  कोई  उद्योग--छोटा प्रिया  बड़ा--नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  सुझाव  देता  हूं  कि  केन्द्रीय

 सरकार  संभी  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  की  एक  ब्रिक  बुलाये  श्र  इस.विषय  पर  चर्चा  करे  भर  कुछ

 प्रभावकारी  उपाय  हूं  हे  जिससे  कि  कुछ  व्यावहारिक परिणाम  निकलें  ।

 श्री  पाणिग्रहण
 इस  संकल्प  के  प्रस्तावक  ने  भारत  के  झा थिक  विकास  की  एक  बड़ी  महत्वपूर्ण

 विशेष॑ता की  are  हमारा  ध्यान  आक्षित  किया  भारत  को  ब्रिटिश  शासन  की विरासत में  जो

 ढांचा  मिला  seit  तक  वह  ज्यों का  त्यों  TAT  प्रथम  योजना  कें
 ग्राम  त

 के
 समय

 जौ  औद्योगिक ढांचा  उसका  विश्लेषण  करने  से  पता  चलता  है  कि  विभिन्न  राज्यों  का  जो  औद्योगिक

 बंटवारा  किया  गया  उसमें  इंजीनियरिंग  कौर  कागज  के  मामले  में  बंगाल  का  नम्बर  पहला  था  |

 दासायनिकों  ह  मामले  में  उसका  दूसरा  लोहा  तथा  इस्पात  में  तीस यु  स्थान  था  ।  गैर-पटसन  के

 कपड़ा  उद्योग  के  मामले  में  बम्बई  का  स्थान  प्रथम  था  ।  कौर  इंजीनियरिंग  में  उसका  स्थान  दूसरा

 तथा  कांच  में  तीसरा  था  ।  चीनी  a  कांच  के-सामने  में  उत्तर  प्रदेश  को  लोहा तथा  इस्पात में

 बिहार  को  प्रथम  स्थान  दिया  गया  था
 ।

 मैसुर  का  स्थान  लोहा  तथा  इस्पात  में  दूसरा  झ्र
 रासायनिकों

 में  तिरा  ar
 प्रथम

 दगना  फेमस
 हमारे  उद्योग  इसी  नमूने  पर  ढले  थे

 ।  कया
 इसमें  कोई

 बड़ा  परिवर्तन  gar ह

 श्री  इस  समय  जूट  उद्योग  कलकत्ता  ऊन  उद्योग  कानपुर
 HTC  बर  TAIT  मे

 चमड़ा

 ,  कांच
 उद्योग  कानपुर  मद्रास

 चीनी
 उद्योग  उत्तर  प्रदेश

 बिहार  कागज  कलकत्ता में

 उत्तर  प्रदेश  रासायनिक  '  कलकत्ता  ढलाईश्रौर  इंजीनियरिंग  उद्योग  हुगली  न दी  के

 तथा  बम्बई  में  केन्द्रित  है  ।

 मूल  rat
 मे



 ३१४८  नये  प्रौद्योगिक  एककों  की  भ्रतुज्नप्ति  को  होती  के  शुक्ततार, च्  १३  १  xe

 सम्बन्ध  में  संकल्प

 _  मुख्य  प्रश्न  तो  यही  है  कि  भारत  को  जीटी  शासन  से  जो  श्रौद्योगिक  ढांचा  विरासत  में  मिला

 क्यां  उसमें  परिवर्तन  हो  रहा  है  ।

 पहले  की  भांति  राज  भी  कुछ  राज्य  ऐसे  हैं  जो  प्राय  प्रौद्योगिक  केन्द्रों  के  लिये  कच्चा  माल  ही

 जुटाते हैं  ।  हमारा  विकास  वास्तव  में  एकांगी  vad  संतुलन  नहीं है  ।

 मोटर  उद्योग  श्र  उसके  सहायक  उद्योग  मद्रास  में  भी  स्थित

 हैं  ।  यही  हाल  wea  उद्योगों  का  है  ।  यदि  श्राप  भारत  के  औद्योगिक  मानचित्र  को  तो  स्पष्ट  हो

 जाये ॥  कि  हमारे  उद्योग  कुछ  ही  केन्द्रों  में  स्थित  हैं  ।

 शी  मोहम्मद  इमाम  पीठ  सन

 REX?  की  जनगणना  के  प्रतिवेदन  में  भी  यह  कहा  गया  था  कि  देश  में  कुल  ५००

 हैं  जिनकी  जनसंख्या  २०,०००  कुल  २८  औद्योगिक  नगर हैं  ।  श्रौद्योगिक  भ्रनुज्नप्तियों के

 वितरण  में  प्रादेशिक  समानता  के  इसी  प्रश्न  को  लेकर  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  बम्बई  के  मुकाबले

 उत्तर  प्रदेश  की  उपेक्षा  करने  की  बात  कही  थी  |  प्रवान  मन्त्री  ने  उस  पर  कहा  था  कि  उत्तर  प्रदेश  को

 उसका  उचित  भाग  मिल  रहा  हैं  ।  लेकिन  इससे  उनकी  चिन्ता  मिटी  नहीं  है  ।  सभी  पिछड़े  हुए  राज्यों  के

 मुख्य  मंत्री  इस  से  चिन्तित  हैं  ।  भारत  सरकार  यह  तर्क  देती  है  कि  राज्यों  को  तभी  किसी  उद्योग  को

 खड़ा  करने  को  भानुमती  दी  जा  सकती  है  जबकि  सम्बन्धित  राज्य  उसका  खर्चे  उठाने  की  साम्य

 रखता  हो
 ।

 लेकिन  इस  विषय  पर  इस  दृष्टि  से  भी  तो  विचार  करना  चाहिये  कि  देश  के  कम  विकसित

 भागों  को  विकसित करना  हूँ  ।  तृतीय  योजना  का  यही  मुख्य  उद्देश्य  होता  चाहिये  |  जिन  राज्यों के

 पास  कच्चा  माल  हो  श्र  fay  की  सम्भावना  हो  जहां  उद्योग  के  विस्तार  की  गुंजाइश  उन्हीं

 राज्यों  को  नये  उद्योग  खड़े  करने  के  मामले  में  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  ।

 मेरा  एक  सुझाव  यह  है  कि  योजना  ara  को  एक  प्रौद्योगिक  स्थिति  समिति  गठित  करनी

 जो  विभिन्न  राज्यों  की  प्रादेशिक  कच्चे  माल  श्र  संसाधनों  तथा  विद्युत  की

 संभावना झ्र ों के  प्रश्न  की  छान-बीन  करे
 ।  कम  विकसित  राज्यों  को  भी  उद्योग  खड़े  करने  की  चके

 दी  जानी  चाहिये  ।

 fat  gaa:  इस  संकल्प  के  सिद्धान्त  से  तो  सभी  सहमत  हैं  ।  इसलिये  सभा  को  माननीय

 मंत्री  के  उत्तर  से  इतनी  दिलचस्पी  नहीं  है  तनी  कि  इस  बात  से  कि  वह  इस  दिशा  में  करते  क्या

 प्रश्न  यह  है  कि  इसे  कार्यान्वित  किस  तरह  किया  जाये
 ?

 यह  कहना  ग़लत  है  कि  प्रादेशिक  आवश्यकताओं  को  सभा  के  सामने  रखने  वाले  माननीय

 सदस्यों  का  दृष्टिकोण  प्रादेशिक  होता  है  ।  बात  सिंह  इतनी  है  कि  वह  अ्रपने  प्रदेश  को  ज्यादा  भ्रमणी

 तरह  जानते  हैं  ।
 प्रादेशिक  श्रसमभानता  दूर  करना  तो  समूचे  देश  के  हित  में  है

 |

 प्रादेशिक  झ्र समानता  दूर  किये  देश  की  वास्तविक  उन्नति  नहीं  होगी
 |  सब  से  श्रमिक

 धने  बसे  क्षेत्रों  कौर  सब  से  बे  रोज़गारी  वाले  क्षेत्रों  के  लिये  कुछ  करना  ही  पड़ेगा  |

 इस  नीति  की  कार्यान्वित में
 को  सफलता नहीं  मिली  है

 |
 ne

 मूल  sist  में



 २२  फाल  त  ८८०  नये  औद्योगिक  एककों  को  अ्रन्ञप्ति  देने  की  नीति  के  22ve

 सम्बन्ध म  सकल्प

 उदाहरण  के  लिये  केरल  को  लीजिये  |  केरल  में  कई  व्यावसायिक फ़सलें  होती  हैं  ।  केरल

 में  नीबू  ,  घास  के  तेल  का  उद्योग  भी  खड़ा  किया  जा  सकता  है  |  केरल  में  समूचे भारत  की  ९४  प्रतिशत

 रबर  होती  है  ।  वहां  पता  नहीं  क्यों  टायर  उद्योग  प्रारम्भ  नहीं  किया  जाता  |

 केरल माननीय  मंत्री  ने  तो  रबर  बोर्ड  द्वारा  प्रस्तुत  योजना  पर  भी  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 में
 ३-४  करोड़  रुपये  के  विनियोजन  से  ही  प्राकृतिक  रबर  का  उद्योग  खड़ा  किया  जा  सकता  है  |

 भूतपूर्व वित्त  श्री  देशमुख  के  काले  में  एक  प्रस्ताव  श्राया  था  कि  केरल  के  तटी  क्षेत्र  में

 कांच  का  एक  कारखाना  खड़ा  किया जाये  लेकिन  उसका  भी  कोई  फल  नहीं  निकला ।  पता

 नहीं  सरकार  उसकी  कौर  क्यों  ध्यान  नहीं  देती  ।

 केरल  में  कई  प्रकार  के  बड़े  महत्वपूर्ण  उद्योग  आरम्भ  किये  जा  सकते  लेकिन  सरकार  उस  कौर

 ध्यान ही  नहीं  देती  ।  साथ  ही  केरल  राज्य  को  विदेशों  से  व्यापार  करने  की  थि  भी  नहीं  देती  ।

 क्या  संविधान  की  सीमाओं  में  रहते  हए  किसी  भी  नागरिक  को  विदेशों  से  व्यापार  करते  का  अधिकार

 नहीं
 है  ?  तब  राज्य  को  उससे  वंचित  क्यों  किया  जाता  है

 ?  केरल  की  प्रादेशिक  समानता

 दूर  होने  से  समूचे  भारत  का  भी  हित  सधेगा  ।

 मंत्री  मनु भाई  शाह )  में  विभिन्न  सझावों  के  लिये  माननीय  सदस्यों  का

 आभारी हूं  ।  इस  संकल्प  का  विषय  भारत  के  राष्टीय  शारीरिक  विकास  से  बड़ा

 संबंध  रखता  है  ।  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  से  लगभग  हर  साल  यह  संकल्प  सभा  के  सामने

 रहा  है  |  में  माननीय  सदस्यों  को  प्राइवस्त  करता  हूं  कि  न  तो  सरकार  न  मैं  ही  प्रादेशिक

 श्रावश्यकताओओं को  पेश  करना  राष्ट्रीय  हित  के  विरूद्ध  समझता  ।  हम  उसे  प्रां वी यता नहीं  कहते  ।

 हमारी  वसी  कोई  भावना  नहीं  है  ।

 हमारे  नीति  संबंधी  वक्तव्यों  कौर  योजना  आयोग  की  टिप्पणियों  में  भी  बार-बार  यही  कहा

 गया  है  कि  प्रादेशिक  श्रसमानताओ्ं  को  यथाशीघ्र  जाना  चाहिये  ।  उसके  लिये  सभी

 वित्त  य  कौर  आधिक  तरीके  प्रदान  की  बात  कही  गई  है  ।  सभा  उनसे  भली  भांति  परिचित है  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  संलग्न  औद्योगिक  विकास  तथा  विनियमन  )

 नियम  की  धारा  ty,  कौर  LENE  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  सभा-पटल  पर  रखे  गये  नीति  संबंधी  वक्तव्य

 जो  reve  के  औद्योगिक  नीति  संबंधी  वक्तव्य  का  ही  निरूपण  था--इन  सभी  बातों  को

 बार-बार  ६  हराया  गया  है  ।

 इस  विषय  पर  चर्चा  करते  समय  हमें  अपने  देश  की  बर्थ-व्यवस्था  के  विकास  की  ऐतिहासिक

 पृष्ठभूमि  को  सदा  ही  ध्यान  में  रखना  चाहिये  |  हम  २००  वर्षों  से  गलाम  थे  ।  ससार म  जब

 प्रौद्योगिक क्रांति  are  उस  अठारहवीं  सदी  से  wa  तक  हम  गुलाम  रहे  ।  इसीलिये  हमारा  देश

 विज्ञान  प्रौढ़  टेकनोलॉजी  के  कारण  होने  वाले  wae  आधिक  विकास  की  होड़  में  पिछड़  गया  ।  दो

 सौ  वह  तक  हम  विज्ञान  टेकनोलॉजी  से  वंचित  रहे  ।  इसीलिये  हमारे  कम  विकसित  देश  के

 लिये  ससार  की  श्रौद्योगिक  शौर  प्रौद्योगिक  प्रगति  के  साथ  कदम  मिलाने  में  कठिनाई  पैदा  हो  गई

 है  ।

 इस  पृष्ठ  भूमि  के  देखते  यह  तय  करना  आसान  नहीं  है  कि  हमारे  देश  का
 कौनसा  भाग

 _  फेंक
 या  अधिक  विकसित  है  |

 ST  sare,  इत्यादि  कुछ  शहरों
 को  —  — ि  -  a

 मूल  अंग्रेजी
 में



 ३१५०  नये  औद्योगिक  एककों  को  श्रतुज्नप्ति  देने  की  नीति  के  १३  LENE

 सम्बन्ध  में  संकल्प

 श्री  मदुराई

 कर शेष  सभी  क्षेत्र  कम-विकसित  हैं  ।  जिन  राज्यों  को  tetrad  अधिक  विकसित  भी  माना

 उनमें  भी  इत्यादि  कुछ  शहरों  के  wea  सभी  क्षेत्र  कम  विकसित

 पड़े हुए  है  ।  उन  राज्यों के  शेष  क्षेत्र  भी  देवा  के  भ्रमण  कम  विकसित  क्षेत्रों  जेसे  ही  पड़े  हैं  ।

 श्री  जैन  ने  यह  बिल्कुल  कहा  है  कि  कुछ  प्रदेशों  को  जरूरत  से  ज्यादा  कौर  बहुत  से  प्रदेशों

 को  बहुत  ही  कम  विकसित  प्रदेश  नहीं  कहा  जा  सकता ।  असलियत  तो  यह  है  कि  हमारा  सारा

 देश  श्रौद्योगिक  रूप  से  बुरी  तरह  पिछड़ा  हुजरा  है
 ।

 उद्योगों  से  होने  हमारा  कु
 त

 राष्ट्रीय

 सारे  संसार  के  कुनन  प्रौद्योगिक  उत्पादन के  एक  प्रतिष्ठित  का  एक-तिहाई  मात्रा

 जब  कि
 हमारी  जन  संख्या  सारे  संसार  की  जन  संख्या  की  लगभग  इसलिये सब  से  मुख्य

 भावुकता  तो  इस  चीज़  की  है  कि  झ्रार्थिक  विकास  की  सभी  प्र  गालियों  से  देश  के  व्यवसायिक  ढांचे

 को  अ्रधिकाधिक बदल  दिया  जाये  :.  इसके  लिये  तीन  स्तरों  पर  कार्येवाह्दी  करनी  पड़ेगी  :.  केन्द्रीय

 राज्य  सरकार  निजी  क्षेत्र के  स्तरों पर  सरकारी  क्षेत्र  के  बारे  मैं  बाद में

 कहूंगा ।

 इस  विषय  केन्द्रीय  सरकार  यथासम्भव इसी  नीति  को  कार्यान्वित करने  का  प्रयास  करती

 रही
 है  ।

 उदाहरण के  तौर  सुती  कपड़ा  उद्योग  के  लिये  अनुज्ञप्ति  देने  के  मामले  हम  संसद

 की  दोनों  सभाओं  द्वारा  अनुमोदित
 झर

 निर्धारित  नीति  के  अनुसार  बम्बई  या  मद्रास  प्रदेश  के  सूती

 कपड़ा  उद्योग  को  उसकी  अनुमति  नहीं  दे  क्योंकि  वहां  तो  वह  उद्योग  काफी  विकसित  है  ही
 ।

 इसी  पंजाब  के  एक  माननीय  सदस्य  ने  रोलिंग  मिलों  के  संबंध  में  शिकायत  की  थी  ।
 उस

 प्रदेश  में  रोलिंग  मिल  खड़ी  करने  के  लिये  भ्रनुज्ञप्ति  नहीं  इसलिये  कि  पश्चिमी  कौर

 उत्तर  बम्बई  a  मद्रास  के  कुछ  भागों  में  काफ़ी  प्रतीक  रोलिंग  मिल  मौजूद  हैं  ।

 इसीलिये  नयी  रोलिंग  मिलों
 उन  स्थानों  में  प्रतीक  विकास  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 के  लिये  उत्तर  बिहार  कौर  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  भागों  को  ही  श्रनुज्नप्तियां  दी  गई  थीं
 ।

 उसमें  उड़ीसा  भी  शामिल  है  ।  राजस्थान में  भी  कई  रोलिंग  मिलें  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  में  चीनी  की  पर्याप्त  मिलें  हैं  इसलिए  नई

 कर्ताटक  उन  क्षेत्रों  में  जिनमें  गन्ना  अधिक  उगाया  जा  सकता  परन्तु  चीनी  उद्योग

 का  विकास  नहीं  हुजरा है  बनाई जा  रही  है ।  सीमेंट उद्योग  का  विकास  सौराष्ट्र  के  कुछ

 प्रान्तर  तथा  मद्रास  के  कुछ  भागों  में  काफ़ी  हुप्रा  है  |  इसीलिए  जब  भी  अनुज्ञप्ति  लेने

 के  बारे  में  कोई  नया  आवेदन  पत्र  होता  है  तो  जहां  तक  संभव  होता  उस  हो  उन  क्षेत्रों  को  देते

 हूँ  जहां  पर  सीमेंट  उद्योग  का  विकास  नहीं  हुजरा  है  ।

 परन्तु  हमारे  हैप  देश  में  प्रदेशों  के  प्राकार  पर  श्यो पों  ही  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  एक  सी  मा

 से  art  नहीं  जाया  जा  सकता  है  क्योंकि  यदि  केन्द्र  अलग-म्लान  एककों  को  स्थापित  करने  के  स्थानों

 के  बारे  में  फैसला  करने  लगेगा  तो  देश  की  एकता  के  लिए  यह  सब  से  alas  हानिकर सिद्ध  होगा

 यदि  टायर  उद्योग  का  एक  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  यह  सुझाव  दिया  ज  ये  कि  उसको  एक
 निश्चित

 स्थान  पर  स्थापित  किया  जाना  ठीक  नहीं  इस  पर  भी  हमने  यहीं  प्रयत्त  किया

 किं  टायर  कारखाना  बनाने  के  लिए  हम  किसी  उद्योगपति को  dst  में  केरल  राज्य  सरकार  की

 सहायता
 करें

 परन्तु  ऐसा  कोई  व्यक्ति  नहीं  मिला  जो  केरल  में  टायर  का  कारखाना  बनाने  को
 तैयार

 होता  ।  किसी
 भी

 श्रौद्योगिक
 योजना  को  पूरा  करने  के  लिए  बहुत  सी  बातों  पर

 विचार  करना

 पड़ता है  ।  हम  यही  प्रयत्न  करते  हैं  are  हमारी  यही  नीति  है
 कि

 चाहे  किसी  एकक  में  पूरी  क्षमता
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 ६  नय  श्रौद्योगिक एककों  को  waster  देने  की  नीति के  PWN

 सम्बन्ध म  सकल्प

 c

 से  उत्पादन  होने  लगा  हो  उसके  लक्ष्य  पूरे  फिर  जब  नया  एकक  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 हम cdl  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दें  जिनमें  उस  प्रकार  का  उद्योग  नहीं  हो  ।

 इसके  लिये  में  चार  उपाय  सभा  के  सामने  रखता  हूं  जिनके  पर  राज्य  सरकार श्र

 क्षेत्रों  में  औद्योगिक  विकास  को  प्रोत्साहित  कर  सकती
 है  ।

 पहला  उपाय
 यह  है  कि

 हरेक  राज्य
 ०५  7.0  ये  क  नेत्र  ar  प्राविधिक व  wife  सर्वेक्षण  करे  ।  यह  सर्वेक्षण  कई  राज्यों में  किया  जा  रहा

 है  ।  इससे  मेरा  तात्या  यह  है  कि  सामान्य  संभाव्य  संसाधनों  का  ही  केवल  सर्वेक्षण  न  किया  जाये

 अपितु  परियोजना  के  बारे  सं  यानी  प्रस्तावित  एकक  के  इरादी  का  सर्वेक्षण

 भी  किया  जाय  ।  मुझे  प्रसन्नता है  कि  बिहार ने  इस  प्रकार  का  संरक्षण  कर  है  ।  श्र  अरब

 वह  श्र  ब्योरों  पर  विचार  कर  रहे  केरल  न  भी  हमारा  बरामदा  मांगा  शर  हमने उनसे  नेशनल

 काउंसिल  a  एकनॉमिवस  के  परामर्श  से  सर्वक्षण  करने  को  कहा  है  |  इस  प्रकार  का  सर्वेक्षण

 किये  जाने  के  बाद  ब्योरेवार  परियोजना  प्रतिवेदन  तयार  होने  चाहियें  |

 दूसरा  उपाय  यह  है  कि  जिस  प्रकार हम  ने  केन्द्र  में  एक  विकास  विभाग  बनाया  हैं  उसी  प्रकार

 राज्य  भी  र  उद्योग  निदेशालय  में  प्राविधिक  पदाधिकारी रखें  ।  हम  ने  यह  भी  सोचा  था  कि

 मंत्रालय  में  हम  कुछ  क्षेत्रीय  पदाधिकारी  इसके  लिए  नियुक्त  करें  ।  परन्तु  बाद  में  हमने  यही  ठीक

 समझा  कि  इससे  श्रान्त  रिक  खोंच-तान  बढ़  जायेगी  कौर  हमें  प्रादेशिक  गड़बड़ियों  में  पड़ना  पड़ेगा ।

 इसलिए  राज्य  सरकारों  को  2  अथवा  ४  प्रविधिक  पदाधिकारी  नियुक्त  करने  चाहिएं  जिससे  वह

 सरकारी  तथा  गर  सरकारी  क्षेत्रों  में  उद्योगों के  शीघ्र  विकास के  लिये  उद्योगपतियों की  सहायता

 कर  सक  |

 तीसरा उपाय  यह  है  ।  मेरे  मित्र  श्री  माथुर  ने  कहा  था  कि  योजना  ora  किन  कारणों  से

 राज्यों  ढारा  वित्त  लगान  के  सम्बन्ध  में  आपत्ति  करता  है  ।  कारण  स्पष्ट  हैं  जिनको  सभा  में  में  कई

 बार  बता  चुका हूं  ।  मेरे  मित्र  श्री  इया०
 तथ  मिश्र  भी  कई  बार  बता  चुक ेहं

 ।  यदि  हम  ने  इस प्रकार

 की  व्यवस्था  कर  दी  तो  विशेष  एकक  को  स्थापित  करने  के  लिए  राज्यों  में  होड़  तग  जायेगी  कौर वह

 एक  दूसरे  से बट  कर  भ्रमणी  शर्तों  पर  उद्योग  स्थापना के  लिये  कहेंगे  ।  हमें तीन  अ्रथवा  चार  एककों

 के  सम्बन्ध  में  मनु  भव  हो  चुका  है  जिनको  उद्योगपति  भारत  के  एक  कोने  से  दूसरे  कोने  में  इसी  आधार

 पर  ले

 मेरा  इस  सम्बन्ध  में  यही  कहना  है  कि  सभी  राज्यों  में  राज्य  वित्त  निगम  हैं  तथा  राज्य  उद्योग

 अधिनियम  जो  प्रौद्योगिक  विस्तार  के  लिए  उदारता  से  ऋण  दे  सकते  हैं  ।  श्राप  जानते ही  हैं  कि

 प्रत्येक एकक  के  लिये  १०  लाख  रुपये  की  सीमा  है  प्रौढ़  उस  सीमा  तक  राज्य  द्वारा  वित्तीय  सहायता

 दी  जा  सकती है  ।  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  के  सुझाव  के  अ्रनुयार  उद्योगों  के  लिये  सारे  भारत  के  लिये

 एक  निगम  बनाना  ठीक  नहीं  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  हम  योजना  आयोग  को  ही  सारे  देश  का  निगम

 मान  सकते  है  ।  इसलिए  सभी  राज्य  सरकारों  को  अपने  संविहित  निगमों  तथा  पंस्थाश्ं के द्वारा के  द्वारा

 तथा  केन्द्रीय  संस्थाओं  ate  राज्य  वित्त  निगमों  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  शझ्रावश्यक

 ी  प्रकार  की  सहायता  देने  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  |

 चौथा  उपाय  मेरे  विचार  से  सबसे  महत्वपूर्ण  है  प्रात  औद्योगीकरण  के  लिए  बिजली  का

 उपबन्ध  करना  ।  योजना  अ्रायोग  तथा  केन्द्रीय  विद्या  तथा  सिंचाई  मंत्रालय  भी  इस  पर  बहत  ज़ोर

 दे  रहा  है  ।  में  भी  रा  य  सरकारों  से  कह  रहा  हूं  कि  जहां  तक  संभव  हो  औद्योगिक  कार्यों  के  लिए

 प्रत्येक  जिले में  बिजली  का  पर्याप्त  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिए  इसको  योजना का  एक  रंग
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 सम्बन्ध  म  सकल्प

 aire

 बनाना  चाहिए  ।  माननीय  सदस्यों को  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करनी  चाहिए  जिससे  राज्य  के

 सीमित  झ्रायंटन  में  से  औद्योगिक  बिजली  के  लिए  अधिक  धनराशि  अ्रावं टित  की  जाये  और  इसको

 प्राथमिकता  दी  जाये  ॥

 माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  बिजली  की  के श्रीमती  इला  पाल चौ वरी  :

 कारण  उद्योगों  को  स्थापित  नहीं  किया  जाता है  ।  Tes  ट्रांसफार्मरों  के  लिए  श्रनुजप्ति  न  दिये

 जाने  पर  बहुत  से  व्यक्तियों  को  बड़ी  कठिनाई  होती  है  ।

 श्री  सुभाष
 यह

 छोटी  सी
 कठिनाई

 है  ।
 इस

 समय  हमारे  पास  बहुत
 ट्रांसफारमर

 हँ
 यदि  माननीय  सदस्या  इस  प्रकार  की  किसी  कठिनाई  को  मुझे  बतायेंगो  तो  में  या  तो

 भारत
 में  बने  ट्रांसफामं र  दिलाने  की  व्यवस्था  करूगा  भ्रमणा  अ्रनुज्ञप्ति  दिला  दूंगा  ।.  में  तो

 श
 त

 ध्यान  प्रौद्योगिक  विकास  के  उस  aa  की  झोर  दिला  रहा  था  जोकि  औद्योगिक  विकास  के  लिए

 gard  प्रावव्यक  है  कौर  इसीलिए  मेरा  यही  कहना  है  कि  बिजली  का  पर्याप्त  उपबन्ध  किया  जाना

 चाहिए  |

 ma  में  कुछ  विशेष  उद्योगों  के  बारे  जिसका  सभा  में  उल्लेख  किया  गया  कुछ  कहना

 चाहता हूं  ।  केरल  के  सम्बन्ध  में  झधियाघास  तेल का  जिन  किया  गया  जब  भी

 कभी  यह  हमारे  सामने  कराया  हम  ने  तभी  उद्योगपतियों  से  राज्य  सरकारों  को  सहायता  करने

 को  कहा  जिससे  ag  उद्योग  स्थापित  हो  जाये
 ।

 परन्तु  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है
 कि  राज्य

 सरकारों  तथा  दोनों  को  ही  मेंने  इस  सम्बन्ध  में  नहों  पाया  ।  में  किसी  राज्य

 सरकार  को  परामर्श  देने  के  लिये  यहां  खड़ा  नहों  gar  हूं
 ।

 परन्तु  इतना  अवश्य  कट  सकता  हुं
 कि

 राज्य  सरकारों  को  सभी  प्रकार  के  ऐसे  प्रयत्न  करने  चाहिएं  जिससे  उद्योगपति  इस  प्रकार  की

 aa  को  पूरा  करने  मं  हिचकें  नहों  ।  इससे  मेरा  यह  तात्पयं  नहीं  है  कि  सभी  राज्यों  में  एसी  स्थिति

 है  परन्तु  हमारे  सामने  ऐसे  कई  मामले  अय  हे  जिनमें  उद्योगपतियों  ने  अपना  धन  लगाने  में  हिचकिचाहट

 दिखाई है  ।  मुश्  इस  म  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  मेरे  जिन  मित्रों  ते  इन  समस्या ग्र ों  को  यहां  पर  प्रस्तुत

 किया  वह  प्रयत्न  करेंगे  कि  समस्त  देश  में  इस  प्रकार  का  उत्साही  वातावरण  बनाया  जायेगा  ।

 जिससे  उद्योगपति  अना  धन  उद्योगों  में  अपनी  इच्छा  से  लगायेंगे  ।

 mal  में  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाम्रों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।  जेसा  माननीय

 सदस्यों  ने  कहा  इस्पात  भारी  इंजीनियरिंग  उद्योग  अथवा  भारी  विद्युत  परियोजनाओं  की

 स्थापना  आर्थिक ३ दृष्टिकोण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हो  की  गई  है  ।  हम  भारी  उद्योगों
 को

 क्षेत्रीय
 पिछड़ेपन  के  आधार  पर  स्थापित  नहीं  कर  सकतें  |  क्षेत्रों  पिछड़ापन  दूर  करने  के  लिये  बहुत  से

 तरीके  काम  में  लाये  जा  सकते  है  ।  परन्तु  फिर  भी  दवाइयों  के  कारखानों  की  care  के  लिये  हम  ने

 योजना  झ्रायोग  में  एक  प्राविधिक  समिति  नियुक्त  की  जो  सभी  क्षेत्रों  के  दावों  पर  तथा  श्रमिक

 दृष्टिकोण  से  इस  विष  ्र  विवार  ताकि  जिन  स्थानों  पर  भारी  उद्योगों  की  स्थापना  भ्र भी  नहीं

 हुई  वहां  दवाइयों के  कारवाने  जा
 राकें

 ।  मैं
 सभा

 को
 श्राइवासन

 देता  हूं  कि  हम  पिछड़े

 क्षेत्रों  के  बारे  में  धूरी  तरह  विचार  करेंगे
 ।

 —_——

 मूल  अंग्रेजी  मे
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 तोप  Teo  रा०  रामकृष्ण  )  भोपाल  में  भारी  बिजली  परियोजना  बनाने

 का  औचित्य  है  ?

 ती  साई शाए  :  इस  yet  पर  सभा  में  वाद-विवाद  हो  चुका  है  ।  मैं  प्रत्येक  परियोजना
 के  बारे में  यहां पर  चर्चा  नहीं  करूंगा  ।  भारी  बिजली  के  लिये  एक  विशेष

 प्रकार  की

 रीली  भूमि
 चाहिए थी  तथा  जो  दल  जांच  करने

 श्राया
 था

 उसने  कितने  ही  स्थानों
 को  देखा  शर

 उनकी
 x

 जांच  की  ।  में
 सभा  को  बताना  चाहता  हू

 कि  जब  भी  ऐसे  भारी  उद्योगों  की  स्थापना  का  प्रदान  झरा  |

 जिनमें  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  परिवहन  की  उपलब्धता  का  इतना  महत्व  वहां  सरकार

 झर  योजना  आयोग  सभी  सं  भव  प्रयत्न  करेगी  कि  उनको  जितना  सं  भव  wat  अलग  स्थानों  पर

 स्थापित  करे  ।

 अन्त  में  छोटे  पैमाने  के  उद्यागों  तथा  कुटीर  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों  ने  छोटे  पैमाने  के  हथकरघा  तथा  कुटीर  उद्योगों

 के  बारे  में  ates  रुचि  दिखाई  है  ।  सभा  को  पता  है  कि  द्वितीय  योजना  में  योजना  aa  ने  इस के  लिये

 २००  करोड़  रुपयों  की  व्यवस्था  की  है  ।  जब  यह  व्यवस्था  की  जा  रही  थी  उस  समय  इस  प्रकार की

 शंकायें  उपस्थित  की  गई  थों  कि  क्या  सरकार  सारी  राशि  व्यय  कर  सकेगी  waif  प्रथम  योजना

 में  २०  अथवा  २५  करोड़  रुपये  ही  व्यय  किये  गये  थे  ।  परन्तु  सभा  को  यह  जान  कर  प्रसन्नता

 कि  हम  ने  शीघ्र  गति  से  समस्त  धनराशि  व्यय  कर  दी  है  ।

 fat  पाणिग्रहण  :  क्या  माननीय  मंत्री  राज्यवार  वितरण  बतायेंग े?

 श्री मनू  भाई  दाह  :  राज्यवार  वितरण  के  ७  सभा  पटल  पर  रखे  जा  चुके  हैं  ।  यदि  मान

 सदस्य  किसी  विशेष  स्थान  के  अ्रांकड़े  जानना  चाहते  हों  तो  वह  भी  सभा-पटल  पर  रख  दिये  जायेंगे  ।

 द्वितीय  योजना  में  ही  प्रत्येक  राज्य  के  लिये  किये  उपबन्ध  दिये  जा  चके  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  राज्य

 के  बारे  में  कार्यवाही  की  जा  चकी  है  ।  केवल  चार  क्षेत्रीय  केन्द्रों  के  छोटे  उद्योगों की

 सेवा  संस्था  इस  चाल  वर्ष  में  स्थापित की  जा  रही  है  ;  हम  प्रत्येक  राज्य  में  एक-एक  केन्द्र  स्थापित  कर

 रहे  हैं  क्योंकि  चार  पांच  राज्यों  का  एक  केन्द्र  बना  देने  से  यह  कठिनाई  जाती  कि  राज्यों  को  परामर्श

 के  लिये  दूर  जाना  पड़ता  ।

 कछ  छोटे  उद्योगों  में  प्रत्येक  वर्ष  उत्पादन  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  इस  उत्पादन  के  आंकड़े  राष्ट्रीय

 देशनांक में  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  हम  देश  भर  के  झ्रांकड़े  इकट्ठे  नहीं  कर  पाये  हैं  ।  परन्तु  उत्पादन  गत

 तीन  वर्षों  में  दो  सौ  से  तीन  सौ  प्रतिशत  तक  बढ़  गया  है  ।  उदाहरण  के  लिये  खादी  में  हम  जानते  हैं

 कि  उत्पादन  कितना  बढ़ा  है  ।  इस  वर्ष  भ्रमर  चर्खे  पर  तथा  पुराने  चरखे  पर  हम  १४५  लाख  व्यक्तियों

 को  रोज़गार  दे  चके  हैं  ।  उसी  प्रकार  हथकरघे  नारियल  जटा  उद्योग  में  द्वितीय  योजना  में  १.  ३

 करोड़  रुपये  से  ३1  करोड़  रुपये  के  उत्पादन  की  वृद्धि  हुई  है  ।  इस  सम्बन्ध  मैं  यह  बताना  चाहता

 हूं  कि  मेरे  श्री  मिलती  तथा  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  तथा  अन्य  कु  द  सदस्यों  ने  जो  व्यावसायिक

 व्यवस्था  अपनाने  के  सम्बन्ध  में  बताया  है  वह  केवल  बड़े  पैमाने  के  उद्योगों  से  प्राप्त  नहीं  हो  सकती

 बल्कि  उस  के  लिये  छोटे  are  मध्यम  दर्जे  के  उद्योग  ज्यादा  ज़रूरी  हैं  ।  इसलिये  मैं  माननीय  सदस्यों

 का  सहयोग  चाहता  हूं  कि  वह  ७  क्षेत्रों  में  मध्यम  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  वर्तमान

 नातों  को  प्रोत्साहित  करें  श्र  में  सरकार  की  भर  से  सभा  को  शझ्राइवासन  देना  चाहता  हुं  कि
 इस

 दिखा  मैं  सभी  संभव  serdar  हम  Het |

 मूल  अंग्रजी  में



 २१५४  नये  प्रौद्योगिक  एककों  को  अनुज्ञप्ति  देने  की  नीति  के  १३  LENE

 सम्बन्ध में  संकल्प

 ato  रणवीर  fag  ):  इस्पात  के  कोटों  के  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  है
 ?

 उरेनलुनाई  Srrsra
 रूरकेला  भिलाई  में  लगभग  एक  साल  में  उत्पादन  TREAT हो  जायगा

 झ  धक  इस्पात  उपलब्ध  होने  लगेगा  |  Pek  में  २२  लाख  १९६१ में  ३१  लाख  टन

 म  तक  लगभग  cS |  लाख  टन  की  की  जाती  है  ।

 रणवीर  fag:  इस  बीच  के  समय  में  क्या  होगा
 ?

 fat  मनु भाई  शाह  :  उस  समय  को  पिछले  दो  वर्षों  की  तरह  ही  काटना  होगा
 ।

 परन्तु  उत्पादन

 धीरे  धीरे  बढ़ता  ही  रहेगा  ।  कच्चे  लोहे  की  कठिनाई  प्रायः  समाप्त हो  चुकी  है  ।

 चूंकि  संकल्प  के  पीछे  जो  भावना  है  वह  सदन  दवारा  अनुमोदित  नीति  में  सन्निहित  है  वह

 क्रियान्वित  की  जा  रही  है  इसलिये  मैं  ore  करता  हूं  कि  प्रस्तावक  झपने  संकल्प  को  वापस  ले
 ।

 fat  ato  चावल  :  कोल्हापुर  में  एल्यूमिनियम  संयंत्र  की  स्थापना के  सम्बन्ध  सरकार
 का  नया  विचार है  ?

 fatt  wang  दशाह  :  मेरे  विचार  से  वह  क्षेत्र  विकसित  समझा  जाता  है  ।  दूसरी  योजना  में

 एल्युमिनियम संयंत्रों  का  उपबन्ध  किया  गया  एक  रेहन्ड  में  दूसरा  स  तम  में  ।  राष्ट्रीय  प्रावटन

 में  प्र ग्रिम ता  का  क्रम  इस  प्रकार  है  ।  किसी  एल्यूमिनियम  संयंत्र  का  उपबन्ध  नहीं  किया  गया

 था  कौर  इसलिये  wt  इस  के  लिये  कोई  अधिक  संभावना  नहीं  दिखाई  परन्तु यदि  कोई  व्यवित

 जो  विद्युत
 दावत  का  प्रयोग  कर  सकता  हो  इस  के  लिये  प्रस्ताव  करे  विदेशी  मुद्रा  की  श्राव्य कता

 हमारे  सामने  रखे  तो  हम  उस  पर  विचार  करेंगे  ।  यही  बात हम  ने  उवेरक के  सम्बन्ध में  कही  है

 जिसमें  श्री  रंगा  बहुत  रुचि  ले  रहे  हैं
 ।

 हम  इन  परियोजनाओं  की  प्रगति  को  रोकना  नहीं  चाहते

 जहां  कहीं  भी  संभव  होगा  उन्हें  प्रीतम  सहायता

 fat  वासुदेवन्‌ नायर  :  मुझे  मंत्री  जी  के  भाषण  से  बहुत  निराशा  हुई  मैं  ने  जिन  बातों  का

 निदेश  किया  था  उन  का  उन्होंने  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  ।

 pat  मनु भाई शाह  मैं  ने  टायर  के  कारखाने  का  उल्लेख  किया  था  ।  माननीय  सदस्य
 उस

 समय  यहां  उपस्थित  नहीं  थे  ।  मैं  ने  कहा  था  कि  सारा  काम  पुरा  हो  चुका  है  ।  हम  ने  लाइसेंस

 दे
 दिया  है  कौर  १ आदा  करता  हूं  कि  उन  की  सरकार के  कौर  केन्द्रीय सरकार  के  प्रयत्न

 से  वह  संयंत्र  स्थापित  हो  जायगा  ॥

 %  |

 fat  वासुदेव  तीन  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  जिन  में  से  दो  अन्य  राज्यों  को  दिये  गये

 2

 fat  मनु भाई  सारे  लाइसेंस  एक  ही  राज्य  को  नहीं  दिये  जा  सकते

 श्री  वासुदेवन  प्रदान  यह  है  कि  ऐसे  उद्योग  उन  स्थानों  में  प्रारम्भ  किये  जाने  चाहियें

 नहीं  भ्रघिकांदा  कच्चा  माल  पैदा  होता  हो
 ?

 उन्होंने  सुरक्षा  मुद्रणालय  का  भी  निर्देश  नहीं  किया  ।  सरकार की  कठिनाई

 के
 कारण  ही

 उन्होंने  ऐसी  बातों  को  छोड़  दिया
 ।

 _  —

 अंग्रेंजी  में
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 मंत्री  जी  ने  कभी  वातावरण  के  सम्बन्ध  में  संकेत  किया  ।  वे  जिन  स्थानों  को  ठीक  समझते

 हैं  वहां  भी  उद्योगों  की  स्थापना  नहीं  हो  रही  है  ।  उदाहरणार्थ  राजस्थान  कौर  मध्यप्रदेश को

 छे  लीजिये  ।  वहां  की  स्थिति  केरल  से  भी  अधिक  खराब  है  ।  इसलिये  सरकार  को  इस  प्रकार  के  थोथे

 तके  नहीं  उपस्थित  करने  चाहियें  ।

 मं  aren  करता  हूं  कि  सरकार  तीसरी  योजना  में  इन  अविकसित  राज्यों  का  ख्याल tae  ४

 में  मंत्री  जी  के  उत्तर  से  सन्तुष्ट  नहीं  gar  हूं  ।  इसलिये  मैं  अपना  संकल्प  वापस  नहीं  ले  सकता  हूँ  ४

 सभापति  कुछਂ  संशोधन  भी  हैं  ।

 fart  में  श्री  पुन्नू  का  संशोधन  स्वीकार  करने  को  तैयार  हू ं।

 सभापति  महोदय  द्वारा  श्री  उनस  का  संशोधन  मतदान  के  लिए  रखा
 गया  तथा  स्वीकृत  हुमा  +.

 ay  संशोधन  सभा  की  अनुमति  से  वापस  ले  लिए  गए  ।

 सभापति  द्वारा  संकल्प  मतदान  के  लिए  रखा  गया  शरीर  श्रस्वोकृत  हुजरा  ।

 सहकारी कृषि  के  संबंध  में
 संकल्प

 श्री  उ०  qo  पटनायक  (¢4+)
 :  प्रस्ताव  करता  हुं

 i

 हैंहृ  सभा  सिफारिश  करती  है  कि  देश  के  कृषि  विकास  तथा  भूमि  सुघार  सम्बन्धी  कार्यक्रम

 में  सहकारिता  के  प्राकार  पर  कृषि  को  चालू  करने  के  प्रश्न  को  सब  से  अधिक

 मिलता दी  जाये  1”

 इस  प्रकल्प  को  पुरःस्थापित  करते  हुए
 म  यह  स्पष्ट  बता  देना

 च
 हता  हूं  कि  मेरा  उद्देश्य

 उस

 विवाद  को  हल  करना  है  जो  नागपुर  के  सहकारी  कृषि  संबंधी  संकल्प  के  कारण  हमारे  देश  में  उत्पन्न

 हो  गया  है  ।  मं  चाहता  हूं  कि  सहकारी  के  संबंध
 में  जो

 मतभेद  है  उसको  दूर

 का  प्रयत्न  किया  जाए  ।  हमें  समझौता  करक  ऐसा  वातावरण  उत्पन्न  करना  चाहिए  जो  इस  प्रकार

 का  समाजाधिक  उद्यम  प्रारंभ  करने  के  लिए  उपयुक्त  हो  |  म  ने  संकल्प  इसी  दृष्टि  से  प्रस्तुत  किया

 है  कि  माननीय  सदस्य  इस  विषय  की  कौर  ध्यान  दें  कौर  उस  पर  विचार  इसीलिए  मेंने  इसकी

 पद  रचना  ऐमी  wat  है  कि  वह  व.द-विवाद  का  आधार  प्रस्तुत  कर  सके  ।

 कृषि  के  aia  में  सहकारिता के  महत्व  पर  विस्तार पुत्र क  प्रकाश  की  श्रावइ्यकता  नहीं

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  समय  से  हम  १४,००  करोड़  रुपए  का  खाद्यान्न  बाहर  के  देशों  से
 है  ।

 चुके
 परन्तु  फिर  भी  हम  प्रभी  तक  भ्रत्मनिभ॑र नहीं  बन  सके  हमें एक  ऐसा  संगठन

 बनाना  हिए  जिससे  खाद्यान्न  के  उत्पादन  की  गति  बढ़  सके  इसके  लिए  सहकारी  पद्धति
 सर्वोत्तम

 जिन  देशों  में  भी  सहकारी  कृषि  प्रणाली  का  प्रयोग  किया  गया  है  उसका  उद्देश्य  ख्ःचान्न
 होगी

 उत्पादन को  बढ़ाना  ही  रहा  है  ।  इस  वध  मे  पथ  प्रदर्शन  करन  के  लिए  ही  मैने  यह  सांकल  रखा

 बड़ी  प्रसन्नता  का  विषय  है
 कि

 इतने  सदस्यों  ने  इसमे  संशोधन  भेजे  है  क्योंकि
 इसरो

 मालूम

 में रुचि  sus  इनमें  से  कुमार  संशोधन  बहुत  रचनात्मक  ह  मैं
 ह गोता  है  कि  ag  इस  विषय

 सदन  से
 झन
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 पल  चलाते  ५  सम्बन्ध  नें  तन  स्थान  प्रदताओं  जिन  की

 सूचना  निम्नलिखित  सदस्यों  ने  दी  प्रस्तुत  करने  की  अ  सुनती

 नहीं  दी

 श्रीमती  रेग  कौर  स्त्री  प्रभु  नारायण  fag,

 स०  म०  बनर्जी  ग्रोवर  ट्रेस  बु  |

 प्रधान  मंत्री  हारा  e  e  ३११७-२१

 प्रदान  मंत्रो
 जवाहरलाल

 te.  ईरान

 तथा  पाकिस्तान  पन  बीच  हाल  में  हुए  निक  सहायता  के  तीन

 करारों  ५  बारे  में  एक  वक्तव्य  feat  ग्राम  श्रमरीका-प।किश्तान

 विनय  करार  के  मूल  पाठ  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर

 रखा  |

 समा-पटल पर  रख  गय  पत्र  -रख

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखें  गये  :--

 (१)  जीवन  बीमा  निगम  १९४५६  की  धारा  २६  के

 भ्रन्तगत  भारत  a  जीवन  बीमा  निगम  की  ?  q

 EXg  से  ३१  दिसम्बर  १९४७  तक  की  श्रद्धा

 दन  को  एक  प्रति  लेखा-परीक्षित  लेख  सहित  ।

 (२)  दूसरी  लोक-सभा  के  विभिन्न  सत्रों  में  मंत्रियों  द्वारा  दिये

 गये  विभिन्न  वचनों  तथा  swfast.ay  पर  सरकार



 दे१६२  [ifm

 द्धि  च

 रु  रा पटल  पर  रहे  गये  )

 द्वारा  को  गई  कायें वाड़ी  के  निम्नलिखित  fazent  को  are

 एक  प्रात  :-

 श्रवट्रक  विवरण  संख्या  3,  छड़ा  gays  ।

 (2)  अनुपूरक  विवरण  संख्या ७  +  पाचि वां  e845  |

 अनु  दूरी  विवरण  संख्या  १६,  चौथ  exc  ॥

 मनु  ट्रक  विवरण  संख्या  १८,  तैसी  AT,  RX  ।

 भ्रनुपुरक  विवरण  साया  २२,  दूसरा  PEXO |

 (3:)  अ्रनुद्रक  विवरण  संख्या  २०,  पहला  ae OC)  ।

 (3)  afer  भारतीय  सेवा  १९४५१  को  धारा  ३  की

 उप-ध/रा  (२)  a  झन्तगंत
 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा

 Peyuyv  की  युवी  ३  में  B 3  AT  बत  करत  वालों

 दिनांक  ७  2ENE  की  ATTA  संख्या  एस०  दो ०

 vey  की  एक  प्रति  ।

 (४)  समुद्र  सीमा-शुल्क  १७७८  की  धारा  VI—@

 की  उप-धारा  (४)  we  केन्द्रीय
 उत्पादन-शुल्क

 तथा  नमक

 अधिनियम  १९४४  की  धारा  २८  के  अंतगर्त
 सोमा-शुल्क

 १न्द्रीय  उस्ताद  शुल्क  वापसी

 १९५८  में  कु ड  प्र  संकेत  करते  वाला  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  :--

 दिनांक  २८  १९५९
 की

 जी  ०
 एस०

 कार  संख्या

 करे  |

 (at)  दिनांक  २८  PELE  की  जी०  एम०  कार

 संख्या  २२९

 ७90९५ दिनांक  २८  CSA  की  जी०  UTo  कार

 साया  २३०  |

 ह क ०  घ
 क

 घारा  V3-@ (५)  समुद्र  सीमा-शल्क  af
 nt

 की  उप-बारा  (x)  a  प्रस्तुत  निम्नलिखित  त

 को ए  अध  ————

 दिनांक  २८  १९४५९  की  जी ०  एज ०  करार

 २३२  ।

 दरें सीमा  शुल्क  प्रत्याभूत  धन  )  ey¥s  में

 कु  इ  और  संशोधन  करने  वालो  दिनांक  २८

 RAE  की  जी०  एस०  संख्या  २३३  ।



 दैनिक  कक्ष  १६२

 qs

 विधेयक  पारित  क  क  e  ३११२  मद

 ह  क  se  ल
 g&ys  ! LAS श्रेणीकृत  लेखापाल t

 (data)
 राज्य-सभा  द्वारा

 पारित  रूप  विचार  करने  ay  घरू  पर  ्र प्र तर  चर्चा  समाप्त

 |  प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना  ।  खण्डवा  के  बाद
 .

 संबोधित  रूप  पारित  हना  |

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समि ति  का  प्रतिवेदन  स्वीकृत  २१३७

 सैंतीसवाँ  प्रतिवेदन  स्वीकृत  हुआ  |

 गर-सरकारी  सदस्य  का  संकल्प--अ्रस्वीकृत  क  |  क  BQIS—YY

 ये  औद्योगिक  एककों  को  अनजान  देने  सम्बन्धी  श्री  वासुदेवन  नायर

 सकल्प  पर  अपहरती  Aal  समाप्त ट हुई  और  संकल्प  अस्वीकृत

 हुआ  |

 गर-सरकारी  सदस्य  का  संकल्प--विचाराधीन  e  ३१५

 श्री  उ०  च०  पटनायक  ने
 सहकारी  कप

 के  सम्बन्ध  में  संकल्प  प्रस्तुत

 किया  ।  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई

 १६  gexe/Ry  १८८० कन  के
 लिये

 कामयाब

 अ्रणशक्ति  विभाग  तथा  वैदेशिक  कायम-मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों

 चर्चा

 eo

 3(Ai)  LS.D.—é


